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 नियम  ३७७  के  ad  सूचनायें  TRVE

 नियम  २२२ के  अधीन  सुचना  ६५०

 दलाई  लामा  के  बारे  में  वक्तव्य  ६४५०-५२

 सभा  पटल  पर  रखा  गया  पत्र  दर

 CRYI—Vigoo

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  '४६४५२--४७००



 पृष्ठ

 गेर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी

 चालीसवां  प्रतिवेदन  Vigoo

 पत्तन  हज  समितियां  )  Wigok

 भारतीय  रेलवे

 विचार  करने  का  प्रस्ताव-वापस  लिया  गया  ७०

 बाल  सन्यास  दीक्षा  रोक

 विचार  करने  का  प्रस्ताव--अ्रस्वीकृत  ७०  ८-२०

 मध्यस्थता  frtaa—

 विचार  करने  का  प्रस्ताव  ४७२१

 दैनिक  संडे  पका  W9QV——2VK

 तक  ४  Vexe/ ev  १८८१

 सभा  पटल  पर  रखा  गया  पत्र  Vor

 लकड़ी  के  कोल्ट  से  निकाने  गये  तेल  पर  उत्पादन  शुल्क  के  बारे  में  याचिका  WOR

 ७  RI—VG भ्रनुपस्थिति  की  ग्र नुम ति

 सभा का  कांयं  Were

 भ्रनुदानों  की  मांगें

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय

 श्रम  शर  रोज़गार  मंत्रालय  नदी-एप

 दैनिक  संडे  पिता  Lo 8

 नोट
 :

 प्रशन  में  किसी  नाम  पर  अंकित  गहन  चिन्ह  इस  बात  का  द्योतक  है  क्

 को  सभा  में  उसी  सदस्य  ने  वास्तव  में  पूछा  था  |



 तिया x

 लोक-सभा

 २०  PERE
 बा

 २९  १८८०

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत
 हुई

 महोदय  पीठासीन

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 परिवार  नियोजन  श्र  जनसंख्या  नियंत्रण

 *
 १४०५.  श्री  राजेन्द्र  सिह  :

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  सभा  पटल  पर  एक  ऐसा  विवरण  रखने  का

 कृपा  करेंगे  जिसमें  परिवार  नियोजन  ate  जनसंख्या  के  निमित्त  की  गई  कार्यवाहियों  के

 परिणाम  दिखाय  गये  हों  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  सभा  पटल  पर  एक  विवरण  जाता  है

 परिशिष्ट  ४५,  श्रतुबन्ध  संख्या  १]

 श्री  राजेन्द्र  सिह  :  क्या  सरकार  जनसंख्या  की  वृद्धि  को  रोकने  के  लिये  गर्भ  निरोधक

 करणों  तथा  तरकीबों  का  मुफ्त  वितरण  करने  का  विचार  कर  रही  है  ?

 श्री  कर मरकर  :  हम  ग्रामीण  दवा खानों  में  अल्प  प्राय  वर्गों  के  व्यक्तियों को  बिना  मूल्य

 निरोधक  उपकरण दे  रहे  हैँ  |

 att  राजेन्द्र  सिह  :  ऐसे  दवाखानों  की  संख्या  बहुत  कम  है  ।  कया  सारे  देश  में  गई  निरोधक

 उपकरणों  का  वितरण  किया  जा  रहा  है  ?

 yom  महोदय  :  TAT  प्रश्न  ।

 श्री  go  रा०  दवाखानों की  संख्या  कितनी है
 ?

 शी  कर मरकर  :  १९५८  तक  ५३०  ग्रामीण  शर  ३३३  नगरीय  दवाखाने  खोले

 गये  |
 ee फार

 भ्रंग्रेजी में

 ने
 434  (Ai,  1.81)--1
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 श्री  सुधार  :
 क्या  सरकार  ने

 इस
 बात  पर  भी  विचार  किया है  कि  प्रो०  निकोलस  कमांडर

 के  सुझाव  के श्रनसार जन्म थ जन्म-कर  कर  लगा  कर  परिवार  नियोजन  तथा  जन  संख्या  नियंत्रण  योजना

 झ्रान्दोलन  को  काफी  बल  प्रदान  किया  जा  सकता  है  ?

 महोदय :  बरगला  प्रशन  ।

 are  जांच  समिति

 +

 स०  स०  सामन्त  :

 श्री  सुबोध  हंसना
 :

 के  १०६.  4  थ्री  राम  कृष्ण मत  :

 श्री  भक्त  दाना

 सरदार  ई  कबाल  सिह
 द

 बया  परिवहन  तथा  संचार
 मंत्री  १७  १९४५८  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  १६९१

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  wa  तार  जांच  आयोग  कीਂ  सिफारिशों  पर  विचार  कर  लिया  गया  है  ;

 यदि  तो  कौनसी  सिफारिशें  स्वीकार  की  गई  हैं  ;  कौर

 क्या  तार  सकील  डाक  सकील  एक
 से

 रहेंगे
 ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राज  बहादुर )  :  ।  ये  सिफारिशें

 बिंचाराधीन  हैं  ।

 ate  (7).  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 fat  स०  we  सामन्त  :  क्या  समिति  ने  तार  खंडों  के  प्रशन  पर  विचार  किया  ?

 श्री  बहादुर  :  मेरे  विचार  से  तार  सकीला  के  पुनर्गठन  का  कार्य  समिति  के  कार्यों  की

 सीमा  के  अन्तर्गत  नहीं  आता  है  ।

 श्री  स०  च०  सामन्त :  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  प्रश्न  कई  बार  पूछा  जा  चुका  है  ।  इस

 सम्बन्ध  में  कया  कार्यवाही  की  गई  है  दौर  इससे  कौन  श्रषधिकारी  सम्बन्धित  है  ?

 श्री  रोज  बहादुर  :  इस  पर  डाक  तथा  तार  के  महानिदेशक के  स्तर  पर  गौर  होगा |

 तार  जांच  समिति  ने  सुधार  करने  के  निमित्त  तार  विभाग  के  कायें  के  पुनर्गठन  के  सम्बन्ध

 में  कुछ  सिफारिशें  की  होंगी  ।

 भक्त  दिन  :  में  जानना  चाहता  हूं  कि  अगर  पूरी  रिपोर्ट  सदन  के  पटल  पर  नहीं

 रखी  जा  सकती  है  तो  कम  से  कम  क्या  मानवीय  मंत्री  जी  उसकी  मोटी-मोटी  सिफारिशें  बतलाने

 की  कृपा  करेंगे  ताकि  यह  पता  चल  सके
 कि

 उसने  क्या  सिफारिशें  की  हैं  ?

 शी  राज  बहादुर
 :  उस  पर  विचार  होने  के  बाद ही  विभाग  द्वारा  यह  कर  सकना  संभव

 हो  सकेगा ।  ः

 मूल
 gat  में
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 fat  सुबोध  हसद  पिछले  सत्र  में
 भी

 मंत्री
 जी

 ने  यह  कहा
 था  कि  प्रतिवेदन  सरकार के

 विचाराधीन  है  कौर  यह  कहना  बहुत  कटिन  है  कि  प्रतिवेदन  में  क्या  सिफारिशें  कीं  गई  हैं  ।  राज

 भी  उन्होंने  कहा  है  कि  बह  विचाराधीन हैं  ।  सारे  प्रतिवेदन पर  विचार  करने  में  कितना  समय

 लगेगा  ?

 श्री  राज  बहादुर  :  समिति  का  निर्देशित  बहुत  व्यापक  है  कौर  तदनुरूप
 सिफारिशें  भी

 बहुत हैं  ।  मुझे  विश्वास है  कि  यथाशक्ति  इस  सम्बन्ध  में  विलम्ब  नहीं  होने  दिया  जायेगा  ।

 श्री  रासक़ृष्णगप्त  :  क्या  इस  समिति  ने  कुछ  नये  खंड  बनाने  की  भी  सिफारिश  की  है  ?

 श्री  राज  बहादुर :  में  इस  बात  का  उत्तर  कभी  हाल  दे  चुका  हूं  ।

 शनी  स०  स०  बनर्जी  :  यह  सच  है  कि  २४  LOVE  को  राष्ट्रीय  डाक  तार  संघ

 के  प्रतिनिधि  माननीय  मंत्री  जी  से  मिले  ate  उन्होंने  उन्हें  बचन  दिया  कि  उन्हें  सिफारिशें  संक्षेप

 रूप  में  दे  जायेंगीਂ  ।  जब  कि  उक्त  संस्था का  एक  सदस्य  समिति  में  था  तो  उन्हें  सिफारिशों  का

 संक्षेप  देने  का  वचन  क्यों  दिया  गया
 ?

 श्री  राज  बहादुर  :  उन  लोगों  को  सिफारिशों  का  संक्षेप  देने  का  वचन  दिया  गया  है  और

 बह  संक्षेप  उन्हें  दे  दिया  जायेगा  |

 कर्णप्रिय  ट्रेक्टर  संगठन

 शी  सुबोध  हंसना

 1१४०७.  1  थी  स०  च०  सामन्त :

 श्री  रा०  साही  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  ट्रेक्टर  संगठन  ने  बिना  किसी  ठेके  या  रक्षित  धन

 के  दिल्‍ली  में  गैर  सरकारी  जमीन  जोतने  में  जो  व्यय  किया  था  उसकी  बहुत  बड़ी  राशि  को  सरकार

 द्वारा  agate में  डाल  दिया  गया है  ;

 यदि  तो  कुल  कितनी  राशि  बट् रेखा ते  में  डाली  गई  ;

 बिना  se  या  भ्रमरी  रक्षित  धन  के  जोतने  का  कार्य  किस  प्रकार  किया  गया  ;  कौर

 किसके  कहने  पर  यह  कार्य  किया  गया
 ?

 कृषि  उपमंत्री  मो ०
 :  श्र  कुल  2, U4, Wav  रुपयों  की

 बसूली  करनी  थी  जिसमें
 से  38, Yoo  रुपयों  को

 में  डाल  दिया  गया
 ।

 शर
 सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है

 ।  परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध

 हत्या २]

 fait  सुबोध
 सदा  विवरण से  ज्ञात  होता है  कि  as  मामलों में  afr  घन

 faa  गया  |

 यह  कहा  गया  है  कि  उन  मामलों  में  बसूली  की  अस्थायी  दरों  से  जोतने की  वास्तविक  लागत  काफी

 श्रमिक
 are  ?

 यह
 कितनी  afar  थी

 ः

 मूल  भ्र ग्रेजी  में
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 Tat  मो०  Fo  कृष्ण प्पा :  हमें  १,५१,०००  रुपये  वसूल  करने  थे  |  जिसमे ंसे  ३९,०००  रुपये

 बट् रं खाते  में  डाल  दिये  गये  बाकी  सब  वसूल  कर  लिये  गये  ।

 फंस स०  चल  सामन्त :  कितने  मामलों  में  सरकार  की  स्वीकृति  ली  क्या  जितने  मामलों

 में  सरकार  की  स्वीकृति  ली  गई  उन  सबकी  राशि  बट्टे खाते  डालनी  पड़ी
 ?

 फंसी  पो  Fo  कृष्ण प्पा  :
 ये  सभी  बातें  सरकार  की  मंजूरी  से  की  गई  ।  दूसरे  पक्ष  से  af

 घन  इस  कारण  नहीं  लिया  गया  कि  उन  दिनों  विभाजन  के  ्  की  असाधारण  स्थिति  में  यह कार्य

 करना
 पड़ा  ।

 शरणार्थी  अपनी  जमीनों  को  पड़ती  छोड़  गये  थे  कौर  उन  पर  नये  शरणार्थी  गये  थे
 ।

 उनको  यह  भूमि  नहीं  दी  गई  थी
 ।

 खाद्य  की  विषम  स्थिति  में  सरकार  ने  यह  तय  किया  चाहे  भूमि

 किसीं  की  भी  हो  उसे  जोत  कर  उसमें  बीज  बो  देने  चाहिये  ।  इसलिये  उनमें  फसल  उगाई  गई  ।  बाद

 में  उन  व्यक्तियों  से  रुपया  वसूल  करना  बहुत  कठिन  हो  गया
 |

 श्री  रा०  ५. है |  माझी  :  क्या  पड़ती  जमीन  किन्हीं  अन्य  व्यक्तियों  को  दे  दी  गई  ?

 श्री  मो ०  कृष् रा प्पा  वह  सब  पंजाब के  शरणार्थियों को  दी  रही थी  ।  लेकिन

 जिन  शरणार्थियों  की  जमीनें  जोती  गईं  उन्होंने  पेशगी  नहीं  दी  थी  ।.  उनके  विचार  से  यह  राशि

 बहुत  अधिक  थी  |

 am
 श्री  सुबोध  हंसना  :  कया  केवल  जबानी  समझौते  के  आधार  पर  उनकी  जमीन  जोती  गई

 थी ?

 nmr ~
 गयी  मो ०  त्र०  कृष्ण प्पा  :

 जी  एसा  Faq  धारण  स्थिति  में  ह  | किया  गया  था  ।  जमीन  पड़ती

 पड़ी  प्री  ait  वह  बोने  का  मौसम  था  |  इसलिये  सरकार ने  खाद्य  की  गम्भीर  स्थिति को  ध्यान  में

 रख  कर  यह  सोचा  कि  जमीन  को  पड़ती  छोड़ने  के  स्थान  में  उसे  जोत  कर  उसमें  बीज
 बो

 लेना
 ठीक

 होगा  ।

 सौराष्ट्र  में  राष्ट्रीय  fara  सेवा  खंड

 *
 १४०६.  श्री  केशव  :  क्या  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सौराष्ट्र में  पूर्व-विस्तार  विस्तार
 खंडों

 पर
 काम

 किया  जा  रहा  है  ;

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  है  ;  शौर

 क्या  सरकार  ऐसे  खंड  या  ऐसी  प्रणाली  को  समस्त  भारत  में  लागू  करने  पर  विचार

 +सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  उपमंत्री  ब०  स०  जी  हां  ।

 सन्तोषजनक  |

 सामुदायिक  विकास  के
 संशोधित  कार्यक्रम  के  अनुसार  सभी  नये  विकास  खंडों  में  एक

 वर्ष  के  लिये  कृषि  क्षेत्र  में  पूर्व  विस्तार  कार्यक्रम  अपनाया  जायेगा  ।

 श्री  केशव  इस  विद्वेष  विस्तार  कार्यक्रम  के  विशेष  पहलू  क्या-क्या  ह  i

 मूल  च७ श्रग्नेजी  q
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 श्री ब०  स०  मूर्ति  :
 इसका  विशेष  पहलू  यह  है  कि  कृषि  के  विकास  पर  अधिक

 बल
 दिया

 जाता
 है  ।

 fait  cade  सहाय :  मेहता  समिति
 के

 प्रतिवेदन  के  ्  समस्त  सामुदायिक  विकास

 कार्यक्रम को  वर्ष  के  दो  प्रक्रियों  में  बांटा  गया  है  ।  जिसकी  अवधि  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  ने

 ५  वर्ष  की  कर  दी  है  ।  क्या  पूर्व  विस्तार  की  अवधि  को  इनमें  से  किसी  प्रक्रम  के  साथ  जोड़ा
 जायेगा  ?

 श्री ब०  स०  मति  जी  नहीं  ।

 श्री  रघबीर  सहाय  :  पूर्व  विस्तार  अवधि  कितने  समय
 की

 कौर  इस  काम  के  लिये

 किस  प्रकार  के  कर्मचारी  नियुक्त  किये  जायेंगे  ?

 गरीब ब०  स०  मति  में  पहले  ही  बता  चका  हूं  कि  ये  एक  वर्ष  पूर्वे  विस्तार खंड  हैं

 इनमें  एक  खंड  विकास  एक  कृषि  विस्तार  भ्रमणकारी  कौर  ५  ग्राम  सेवक  नियुक्त  किये

 जाते  हैं  ।

 डा०  मेसकौर  प्रत्येक  पूवे  विस्तार  खंड  में  सरकार  कितना  रुपया  व्यय  कर  रही  है
 ?

 श्री  qo  स०  मृति  १८,८००  रुपया  \

 श्री  सुधार
 :

 कया  सरकार  ने
 इस

 नये  प्रकार  की  पूर्व  विस्तार  का
 उस

 क्षेत्र
 की

 कृषि  में  पड़ने  वाले  प्रभाव  का  मूल्यांकन  किया  है
 ?

 श्री ने ०  स०  ध  किये  गये  कार्य  के  मूल्यांकन  करने  का  कोई  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता

 क्योंकि पुर्व  विस्तार  खंड  ही  प्रथम  स्थिति  के  खंड  में  बदल  जाता  है  |

 नावें  से  सहायता

 revo.  श्री  राम  कृष्ण गुप्त  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 a ७»

 cy) aifa

 नावें  ने  भारत  को  सहायता  कौर  ऋण  के  रूप  में
 देने

 के  लिये  कुल  कितनी  राशि  श्रीकृष्

 रूप  से  घोषित
 तकी

 ऋण  भ्रनदानों  के  रूप  में  कितनी  राशि  प्राप्त  हो  चकी  है  ;  रोक

 द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  की  भ्रवशेष  waft  में  ऋण  कौर  सहायता  के  रूप  में  कितनी

 राशि  श्र  प्राप्त  होगी  ?

 उपमंत्री  (at  मो०  व०  :  ate
 राज  तक  नावें की  शाही

 सरकार
 ने  र

 भारत  के  बीच  हुये  समझौते  के  अनुसार  नावें  की  सरकार  ने  केरल  के  मछुवा  समुदाय

 बिकास  परियोजना  के  लियें  १६६ '  ६६  लाख  स्त्रियों  की  राशि  घोषित की  है  |  तथापि  उक्त  राद

 से  राशि  व्यय  हो  चकी  है  ।  इन  आंकड़ों  की  लेखापरीक्षा  होने  के  चन  ही  वास्तविक  आंकड़े

 ज्ञात हो  सर्कस  |

 हमारी  जानकारी  के  अनुसार  नावें  की  संसद  गर्मियों  में  इस  मामले  पर  विचार  करेगी  |

 अग्रेतर  प्रदान  उनकी  चर्चा  पर  निर्भर  करेंगे  |

 राम  कृष्ण गप्त  :  जो  ऋण  हमने  प्राप्त  किया  उसकी  मुख्य  शर्त  हैँ
 ?

 मु  अंग्रेजी  में
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 Ato  व्य  कृष्ण प्पा  :  कोई  शर्तें  नहीं  हैं  ।  यह  सारी  राशि  केरल  में  एक  मत्स्य ग्रहण

 योजना  की  स्थापना  करने  के  लिये  है  ।  इस  परियोजना  का  उद्देश्य  यह  है  कि  उपयुक्त  ठंडे  गोदामों  का

 प्रबन्ध
 यंत्रों

 द्वारा  मछली  पकड़े  जाने की  व्यवस्था  करके  तथा  मछलियों  का  देश  के  ग्त्दरूती

 भाग  में  निर्यात  करने
 की

 व्यवस्था  करके  मछुवा  के  जीवन  स्तर  को  ऊंचा  उठाया  जाये

 मेल कोटे
 :

 यह  योजना  कितने  sal  में  सफल  हुई  है
 ?

 श्री
 पो ०  हूँ ०  कृष्ण प्पा  :  यह  बहुत  सफल  रही  है  ।  नावें  के  सारे  विशेषज्ञों  तथा  वहां  के

 प्रधान  मंत्री  ने  भी  जो  दो  दिनों  के  लियें  परियोजना  स्थल  पर  गये  ia  राय  व्यक्त  की  है  कि  योजना

 का  कार्य  बड़ी  अच्छी तरह  चल  रहा है  ।

 श्रीमती  इला  पालचौधरी  :  इस  सहायता  के  फलस्वरूप  निर्यात  में  कितनी  वृद्धि  हुई

 श्री  पो०  करूं  कृष्ण प्पा  :  इस  वर्ष  हम  विदेशों  को  भी  मछली  का  निर्यात  करने  में  समर्थ  हुये

 हम  मछलियों के  निर्यात  से  हम  ५  करोड़ से  ग्रीक  विदेशी  मुद्रा  कमाने  में  समर्थ  होंगे
 ।

 श्री  गोरे
 :

 इस  सहायता  का  लाभ  केवल  केरल  को  हो  मिलेगा  या  wea  तटीय  राज्यों  को  भी

 प्राप्त  होगा ?

 श्री  Ato  दें  कृष्ण प्पा  :
 भ्र भी  यह  योजना  केरल  तक  ही  सीमित  है  ।  हमने  नावें  के  परियोजना

 अधिकारियों  से  इसे  परिचित  किनारे  पर  विस्तृत  करने  के  सम्बन्ध
 में  पूछताछ  की  है  ।

 शी  सा०  Fo  गायकवाड़  :  भारत  से  मछलियां  किन  देशों  को  भेजी  जाती  ?

 शी  Mo  कृष्णप्पा  :  सुखी  मछलियां  मलाया  ate  दक्षिण-पूर्वी  देशों  को

 भेजी  जाती  हैं  ।  कौर  जमाई  हुई  झींगा  मछलियां  ब्रिटेन  site  अमेरिका  को  भेजी  जायेंगी  ।

 खंड  विस्तार  समिति

 *
 १४१०.  पंडित  gto  ato  तिवारी  :  क्या  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री ४

 Rays  के  तारांकित set  संख्या  ५८२  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  खंड  विकास  समिति  के  सदस्यों  को  प्रशिक्षण  देने  की  योजना  अन्तिम  रूप  से  निश्चित

 प्रौढ़  स्वीकृत हो  गई  है  ;

 यदि  तो  योजना  के  मुख्य  पहलू  क्या  हैं  ;  कौर

 क्रियान्वित  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाहियां  at  गई  हैं  ;

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  उपमंत्री  ब०  ao  :  से

 योजना  शीघ्र  ही  पुरी  की  जायेगी  ate  उसकी  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखू  दी  जायेंगी
 ।

 ७७
 gto  ato  तिवारी  क्या  खंड  विकास  समिति

 के  सदस्यों  को  प्रशिक्षण

 देनें  के  लिये  कुछ  प्रशिक्षण  केन्द्र  खोले  यदि
 तो

 कहां
 ?

 केन्द्र  खोलने  पड़ेंगे  ।  योजना  अभी  arr  रूप  से श्री  ao  स०  ala

 frat  नहीं  हुई  है

 मूल  अग्रेज़ी  में
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 पंडित  gto  ato  तिवारी
 :

 बया  स्थानों  का  चुनाव  कर  लिया  गया  है
 ?

 fait  ह्  स०  मूर्ति
 :

 स्थानों  के  चुनाव  करने  का  कोई  yea  नहीं  है  हम
 जनती

 के  बीच  काम  करने  वालें  स्वेच्छा  संगठनों  का  सहयोग  प्राप्त  करने  का  प्रयत्त कर  रहे

 a  |
 »

 श्री  wert  दर्शन  श्रीमन जब थ जब  संसद  सदस्यों  की  ट्रेनिंग  के  लिये पक  हो  चुका है a  ४
 तो  ब्लाक  सलाहकार  सदस्यों  के  लिये  कोसे  तैयार  करने  में  इतनी  देरी  क्यों  हो  रही  है

 ?

 fat हं ०  स०  aft
 :

 कोई  देरी  नहीं  हो  रही  है  ।  हमने  श्री  ब्र ०  गो०  मेहता

 की  अध्यक्षता  में  एक  समिति  नियुक्त  कर  दी  हैं
 ।

 उसने  पाठ्यक्रम तैयार
 कर

 लिया  &  जिसे  राज्य  सरकारों  को  भेजा  गया  था  ।  हम  स्वेच्छा  संगठनों  से  भी  सम्यक  कायम

 कर  रहे  हैं  कि  वे  यथाशीघ्र ऐसी  संस्थायें  खोलने  का  प्रयत्न  करें  जहां  खंड  विकास  समिति

 के  सदस्यों  को  प्रशिक्षण  दिया  जा  सके  |

 श्री  पाणि ग्र हो  :  प्रशिक्षण  का  पाठ्यक्रम '  कितनी  अवधि  का  होगा  तथा  इन  सदस्यों

 को  किस  प्रकार  का  प्रशिक्षण  दिया  जायेगा  ?

 गश्री ब० स० सूरति ब०  स०  afa
 :

 प्रशिक्षण  में  खंड  विकास  समिति  के  सदस्यों  को
 खंड  विकास

 समिति  के  कार्यों  के  संबंध  में  बताया  जायेगा  ।  अवधि  का  at  ata  रूप  से  निचय नहीं

 हुआ  है  वह  एक  सप्ताह  के  लगभग  होगी  |

 ढ्  ato  तिवारी  :  इस  प्रशिक्षण  में  कितना  व्यय  fear  जायेगा  ?  बया *

 किसी  विदेशी  विशेषज्ञ  को
 भी

 इस  प्रयोजन  के  लिये  बुलाया  जायेंगी
 ।

 शी  ब०  स०
 ata  इन  प्रशिक्षणार्थियों  को  देने  के  लिये  किसी  विदेशी

 विशेषज्ञ
 को  नहीं  बुलाया  जायेगा

 ।  व्यय
 के  संबंध  में  कभी  हमने  अंतिम  रूप  से  कोई  frees

 नहीं  किया  हैं
 ।

 patent  बया  मैं  जान  सकता  हूं  कि  वालेन्टरी  एजेंसीज के  नाम  क्या

 हैं  जिनसे  लिखा  पढ़ी हो  रही  है  ?

 श्री  ao  स०  मूर्ति  कई  स्वेच्छा  संगठन  हैं  ।  हमने  राज्य  सरकारों से  हमें  उन

 स्वेच्छा  संस्थानों  के  नाम  देने  को  कहा है  जो  हमें  खंड  विकास  समिति  के  सदस्यों  को  प्रशिक्षण
 ~

 देने  सहायता  कर  सकती  हैं  ।

 श्री  रघुबीर  सहाय
 :

 कया  इस  सम्बन्ध  में  खंड  विकास  समिति
 के  सदस्यों  को

 प्रशिक्षण  देनें  वालों  को  प्रशिक्षण  देनें  के  लिये  भी  कोई  योजना  मदि  हां  तो  यह  योजना

 कब  क्रियान्वित  की  जायेगी  ?

 शी  ब०  स०  मूर्ति  :  इसे  संबंध  में
 एक  योजना  है  ।  लेकिन  उसका  कभी  अंतिम  रूप

 से  निश्चय  नहीं  हुआ  है  ।

 डाक  तथा  तार  विभाग  के  aa  रोग  स  पीड़ित  कमंखारी

 *
 १४११.  श्री  भक्त  देन  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  १८  १९४५८

 के  श्रतारोंकित
 प्रदान

 ४७  के  उत्तर  के
 सम्बन्ध  में

 यह  बताने  कृपा
 करेंगे

 कि
 ————  te

 मूल  wast  में
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 डाक-तार  विभाग  के  जो  कर्मचारी  राज्यक्ष्मा  रोग  से  पीड़ित  जाते  हैं  उनके  इलाज  के

 लियें  अधिक  सुविधायें  देने  का  जो  प्रश्न  विचाराधीन  था  उस  के  सिलसिले  में  इस  बीच  कौर

 क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  क  राज्य  मंत्री  राज  :  डाक-तार  विभाग

 के  कर्मचारियों  ak  उनके  पारिवारिक  सदस्यों  के  लिए  चौदह  क्षय  अ्रस्पताल  कौर  आरोग्य

 गृहों  में  १५१  areata  पलंगों  के  भ्र लावा  १०  भ्रमित
 पलंग  आरक्षित

 किये  गये

 श्री  भक्त  द्दीन  :  क्या  इस  बात  का  पता  लगाने  की  कोशिश  की  गई  है  किं  पिछले

 कुछ  वर्षों  के  भ्रमर  डाक  तार  कर्मचारियों  में  राजयक्ष्मा  का  रोग  बढ़  रहा  है  या  घट

 रहा है  ?

 श्री  राज  बहादुर  :  यह  कहना धरती  मेरे  लिये  मुश्किल  है  ।  लेकिन  इतना  बता  सकता

 हूं  कि  पिछलें  दिनों  में  जो  ऐलाटमेंट्स  हुए  हैं  उन
 को

 देखते  हुए  यह
 तो

 नहीं  कहा  जा

 सकता  कि  यह  बढ़  रहा  है  |

 ya  हेम  इस  बात  को
 ध्यान

 में  रखते  हुए  कि  डाक  तथा  तार

 चोरियों
 को

 नगरों  से  दूर  के  क्षेत्रों  में  छोटे-छोटे  कमरों  में  काम  करना  होता  है
 जो

 क्षय

 का  कारण  सरकार  ने  उन्हें  अच्छी  सुविधायें
 ae

 वातावरण  देने  के  सम्बन्ध  में  क्या
 किया है  ?

 श्री  राज  बहादुर
 :  इस  बात  से  इन्कार  नहीं  किया  जा  सकता  है  कि  कुछ

 खानों  में  काम  के  बढ़ने  के  कारण  कर्मचारियों  की  संख्या  में  वृद्धि  होने  काफी  लोग  काम

 करते  हैं  ।  तथापि  मेरे  विचार  से  वहां  की  अवस्था  भी  देश  की  सामान्य  अवस्था  की  तरह

 हैं  विशेषरूप  में  विभाग  में  ही  कोई  बुराई  नहीं  है  ।

 श्री  स०  Ho  बनर्जी  क्या  कर्मचारियों  को  क्षय  हो  जाता  है  उन्हें  बीमारी

 की  अवधि  में  असाधारण  श्रीवास  मिलता  है  ।
 यदि  हां

 तो
 कितनी  छुट्टी  मिलती  है  तथा  उन्हें

 उस  वर्धी में
 ज

 या
 सत  वेतन पर  पट्टी  मिलती  हूं  ?

 श्री राज  बहादुर  :  इस  सम्बन्ध  में  डाक्टरी  छुट्टी  नियमों  के  अनुसार मिलती  है  ।

 वें  नियम  सभी  के  लिये  हैं  ।  मेरे  विचार  से  डाक  तथा  तार  विभाग  को  भी  इन  नियमों  का

 लाभ  प्राप्त  होता  हैं  ।

 श्री  स०  स०  बनर्जी  :  उन्हें  बिना  वेतन  १८  महीने  की  छुट्टी  मिलती  है  जिससे
 a

 वे  भूखों  मरते  हैं
 और

 भीख  मांगते  हैं
 ।

 para  महोदय  :  नियम  तथा  विनियमों  पर  सामान्य  चर्चा  की  mania  नहीं  दी

 जा  सकती है  ।

 श्री  स०  ५ है ०  बनर्जी
 :

 मैं  केवल  यह  पुछ  रहा  था  कि  क्या  उन्हें  at  वेतन  पर

 छुट्टी  मिलती  है
 ?

 महोदय  सभी  सरकारी  कमंचारियों  पर  जो  नियम  लागू  होते  है ंवे  ही दै

 इन  पर
 भी

 लागू  होते  हैं
 ।

 मंत्री  महोदय  के  कथन  का  झा दाम  यही  हैं
 ।

 eee  वि

 faa  wast  म
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 श्री  राजेन्द्र  उन्हें  यहां  बताने  में  क्या  ह्
 ?

 पाध्या  महोदय  :  माननीय  सदस्य  नियमों  को  देख  सकते  हैं  ।  तत्संबंधी  नियमों

 की  एक  प्रति  पुस्तकालय  में  रखी  है
 ।

 साधारणतया  व्यवहार  तथा  wets  ae  नियम  लागू

 होते  हैं  एवं  बार-बार  यह  पूछना  व्यर्थ  है  कि  कितनी  छुट्टी

 श्री न  ला०  इ्वेंदी  :  मैं  यह  जानना  चाहता  हुं  कि  क्या  मंत्री  महोदय  नें  इस  बात

 की  व्यवस्था  पर  भी  कोई  गौर  किया  है  कि  डाकखानों  कौर  तार घरों  में  जो  ato  बी० के

 मरीज  काम  कराने  के  लिए  जाते  हैं  उनके  रोग  की
 छतद्वात

 कर्मचारियों  को  न  लग
 सके  इसके

 लिए  कुछ  प्रबन्ध  किया  जाये
 ?

 श्री  राज  बहादुर
 :

 यंह  श्रसम्भवप्राय  मालूम  होता  है
 ।

 श्री  प्र०  स०  बोस  क्षय  रोगियों  की  आधुनिक चिकित्सा  का  व्यय  सरकार

 उठाती है  या  रोगी  ?

 श्री  राज  बहादुर  :  विस्तर  की  व्यवस्था  विभाग  करता  है  ।

 मेलजोल  :  क्या  स्वास्थ्य  बीमा  योजना  डाक  कर्मचारियों पर  लागू  हो  गई  है  ?

 श्री  राज  बहादुर
 :

 में  इस  प्रदान  का  कभी  निश्चित  उत्तर  नहीं  दे  सकता  ।

 श्री  भक्त  दर्शन :  पिछली  बार  इस  we के  सम्बन्ध  मे ंजो  विवरण  सभा  पटल

 पर  रखा  गया  था  उसमें  बताया  गया  था  कि  प्रथम  द्वितीय  श्रेणी  में  कोई  रोगी  नहीं

 तीसरी  श्रेणी  में  १५२  रोगी  थे  चौथी  श्रेणी  में  ७३  |  क्या  गवर्नमेंट  ने  इसके

 कारण  का  पता  लगाने  की  कोशिश  की  हैं  कि  कम  काम  का  af  भार  कौर  बच्चों

 का  भी  भ्रमित  भार  होने के  कारण  तीसरी ate  चौथी  श्रेणी  के  कर्मचारी  ates  बीमार

 पड़ते  हैं  र  क्या  इसलिए  उनके  वेतन  शादी  सुविधाओं  को  बढ़ाने  पर  विचार  किया  जा

 रहा है

 पाध्या  महोदय
 :

 क्षय  रोगियों  की  चिकित्सा  एक  बात है  ।  हमें  att  सेवा  की

 शर्तों  पर  नहीं  जाना  चाहिय े।

 ध  (  wat  दर्शन
 :

 श्रीमान  इससे  पता  लगता  है  कि
 इन

 श्रेणियों  में  रोगी  ज्यादा

 इसलिए  क्या  इसका  पता  लगाने  की  कोशिश  की  Te
 IQ  ल्

 ्
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  कितना  देना  चाहिये  निवारण  करने  के  लिए  ।

 बहु-प्रयोजनीय  खाद्य

 १४१४.  श्री  सं०  उठ  कृष्ण  :  कया  खाद्य तथा  कृषि  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fa

 क्या  भारत  सरकार की  कोई  योजना  यूनिसेफ के  सहयोग
 से  बड़ी  मात्रा  में

 प्रयोजनीय खाद्य  बनाने  की  है  ;

 इस  परियोजना  aa  तक  कुल  कितना  व्यय  हुमा  है  att  कितना  उत्पादन

 हुआ  है  ;  रोक

 मूल  wast  में
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 यह  बहु-प्रयोजनीय  खाद्य  देश  में  कहां  प्रयोग  होती  है  ?

 खाद्य  तथा  कृषि  उपमंत्री  श्र०  म०  :
 मद्रास  सरकार  का  एक  प्रस्ताव

 विचाराधीन  है  ।

 कहा  जाता  है  कि  मैसूर  की  केन्द्रीय  खाद्य  प्राविधिक  गवेषणा  संस्था  ने  जिसन  बह

 उत्पादन  बनाया  संस्था  के  प्रयोग  एकक  में  लगभग  २  लाख  पौंड  बहु-प्रयोजनीय  खाद्य  के

 उत्पादन  पर  लगभग  १  लाख  रु०  व्यय  किया  है  ।

 बहु-प्रयोजनीय  खाद्य  अधिकतर  राज्यों  में  बांटा  गया  कहा  जाता  है  कि

 मद्रास  सनौर  उत्तर  प्रदेश  में  सर्वाधिक  मांग  है  ।  इसके  झ्र ति रिक्त  केरल  श्र

 राजस्थान  में  भी  इसका  उपभोग  होता  है  ।
 थी

 श्री  स०  र०  कृष्ण  :
 क्या यह

 सच  है  कि  भारत  सरकार  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  तथा

 संयुक्त  राष्ट्र  कार्य
 संगठनों

 से  इस  कार्यक्रम में  सहायता  देने  की  प्रार्थना  कर  रही

 श्री  पत्र  व०  थामस  :.  यह  भारत  सरकार  के  संगठन  से  प्रार्थना  करने  का

 प्रश्न  न  था  ।  खाद्य  विभाग  ने  एक  श्रन्तरविभागीय  प्राविधिक  कार्यसंचाल  दल  बनाया  हैं

 एवं  इसका  कार्य  बहु-प्रयोजनीय  खाद्य  के  बड़े  पैमाने  पर  उत्पादन  की  विभिन्न  समस्याओं  की

 जांच  करना  है  |  उन्होंने  यूनीसेफ  के  एक  प्रतिनिधि  के  साथ  परियोजना  की  रूपरेखा  भी  तैयार

 की  मद्रास  सरकार  का  विचार  की  सहायता  से  बहु-प्रयोजनीय  खाद्य  का  दस  टन

 प्रति  दिन  क्षमता का  एक  का रखना  स्थापित  करने  का  mat  यह  नहीं  कहा  जा  सकता  कि

 बीवी  संगठनों  से  हमें  क्या  सहायता  मिलेगी  ।

 fait  मं०  रं०  कृष्ण  :  क्या  इस  बात  का  पता  लंगाया  गया  है  कि  ब्या  इस  कार्यक्रम

 के  विस्तार  से  विदेशों  से  खाद्यान्न के  आयात
 में

 कमी  ?

 श्री  ज् ०  स०  थामस :.  यह  मुख्य  रूप  से  बच्चों  शर  बनने  वाली  माताओं  के  लिए

 पूरक  भोजन  के  रूप  में  है  तथा  इससे  पौष्टिक  तत्व  बढ़ता  हो  सकता  है  कि  इससे  wares

 में  कोई  महत्वपूर्ण  कमी  न  हो

 श्री  सुधार  :  क्या  यह  खाद्य  सरकारी  एजेंसियों  के  अ्रतिरिक्त  देश  में  हर  जगह

 लब्ध  है  ?

 fait  mo  म०  थामस  :  केवल  ग्राम  टन  प्रति  दिन  इसका  उत्पादन  होता  यह

 विभिन्न
 राज्यों  में  सरकारी  एजेंसियों  द्वारा  बांटा  जाता

 है
 ।

 शी  म०  ato  द्विवेदी
 :.

 कभी  माननीय  मंत्री  जी  ने  मैसूर  के  एक  कारखाने  का  जिक्र

 किया  जहाँ
 पर

 कुछ
 काम  इस  सिलसिले  में  हुमा  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  नकली  चावल

 बनाने  के  सिलसिले  में  सरकार  जो  काम  कर  रही  थी  उसमें  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 were  महोदय  :.  नकली  मल्टी  परपज  फूड  नहीं

 tat  ao  स०  थामस  :.  कदाचित  वह  का  उल्लेख  कर  रहे  इस  सबंध

 में  मैंने
 कदाचित  दो

 दिन  पूर्व  उत्तर  दिया
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 प्रादेशिक  निदेशक  gat  aaa

 | भी  हाज़िर :

 श्री  तंगामणि  :

 श्री  वॉरियर  :

 1१४१५.

 1

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  कीः  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  मई  से  प्रादेशिक  निदेशक  पूर्वी  प्रदेश  के  कलकत्ता  कार्यालय

 के  २०००  कमंचारियों  ने  इतिहास  तथा  भ्रमण  छुट्टियों  में  काम  करना  बन्द  कर  दिया  है  ;

 भ्र ौर

 यदि  तो

 खाद्य  तथा  कृषि  उपमंत्री  झ०  स०  :  प्रादेशिक  निदेशालय

 बौर  2७  वादा याप
 क  क  उ  स्  पं  TATA कलकता

 के  कुछ  कर्मचारियों जो
 २८  जुलाई  १६  १९५८

 को  गोदियों  से  खाद्यान  को  प्राप्ति के
 लिये  केन्द्रीय  गोदामों  में  रखे  गये  थे  काम  पर  नहीं

 |  छ्ट्ियां  थीं
 ।

 इतिहास तथा  छुट्टियों  को  खाद्यान्न  प्राप्ति  कार्यक्रम  के  विरोध  में  ऐसा  किया  गमा

 था | |

 fait  हाज़िर  :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  तथा  भारत  सरकार  ने  कर्मचारी  संस्थानों

 को  श्राइवासन  दिया है  कि
 इतिवार  व  छुट्टियों  के  अतिरिक्त

 के
 घन्टे  बजे  से

 सांय  ५  बजे  तक  होंग ेI

 पत्नी झ०
 म०

 सामान्यतया  €  बजे  से  सांय  के  ५  बजे  तक  काम  के  घन्टे

 होते  हैं  तथा  इनमें  बीच  में  १  घन्टे  की  भोजन  की  छुट्टी  होती  हम  इन  कर्मचारियों  को

 इतिवार  तथा  छुट्टियों  में  काम  उसी  समय  बुलाते  हूँ  जबकि  प्रादेशिक  ara  निदेशालय

 को
 ऐसा  करना  श्रनिवायं  हो  जाता  है  तथा  जबकि  इतिवार  तथा  के  कार्य  के  लिए

 खाद्यान्न  की  प्राप्ति  तथा  देन  की  देख  भाल  के  गोदियों  में  न्यूनतम  कर्मचारियों  काम

 पर
 लगाना

 होता  २०  मई से  ३०  १९५८  तक  चालीस छुट्टियां
 थीं  परन्तु  हमने  केवल  छुट्टियों

 में  कर्मचारी  बुलाय े।

 fat  हाज़िर  इतिवार तथा  छड़ियों  में  काब  करने  से  मना  करने  वाले  सभी  व्यक्तियों
 पर

 कोई  लगाये  गये  हैँ
 ?

 fat  श्र०  स०  उन  ७२  व्यक्तियों  से  उत्तर  मांगा  गया  है  जिनसे  उस  दिन
 ~

 काम  पर  खाने  को  कहा  गया  था  ।  १२  व्यक्तियों के  विरुद्ध  कार्यवाही की  गई

 से  दस  atta की  है  जो  at  श्रनिदिचित पड़ी  है

 fat  क्या  इन  छुट्टियों  तथा  इतिवारों  को  करने  के  लिए  कोई  afar

 मजूरी  दी  जाती  हूँ  तथा  यदि  तो  कितनी ?

 श्री  ज्०  स०  थामस  उन्हें  प्रतिकारात्मक  ट्री  जाती  है  शौर  बे  किसी  काम

 वाले
 दिन  छुट्टी  ले  संकते

 मूल  diet  में
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 स०  स०  mat  इनमें  से  कुछ  कर्मचारियों ने  पहिले  ही  इतिवार  को  काम  पर  न

 बुलाने  की  प्रार्थना  की  थी  कयों  कि  उन्हें  कुछ  आवश्यक  कार्य  था  शर  इतने  पर  भी  उन  पर

 mag  लगाये  गये

 पानी  do  स०  थामस :  यह  सच  नहीं  है  ।

 इच्छा  छ  र  दीपिका wat  में

 strait  ठाकुर  :  क्या  खाद्य तथा  कृषि  मंत्री यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच
 है

 कि
 इच्छा  मेरा  नदी  के  आसपास  के  क्षेत्रों  के  लोग  प्राधिकार

 से  धान  भूमि  के  एक  बड़े  क्षेत्र  की  जिसकी  वार्षिक  पैदावार  लगभग  2 Yo,000  मन  धान

 इच्छा  मेरा  नदी  के  पानी  से  सुरक्षा  की  प्रार्थना  करते  रहे  हैं  ;  कौर

 यदि  हां
 तो  इस  बारे  में  सरकार  का  विचार  कब  कार्यवाही  करने

 का

 fete  उपमंत्री  ato  ब०  :  तथा  भश्रपेक्षित  जानकारी

 त्रिपुरा  प्रशासन  से  एकत्रित
 की

 जा  रही  हें  तथा  यथाशीघ्र  पटल
 पर  रखी  जायेगी

 श्री  बांग दी  ठाकुर  :  इस  दृष्टि  से  कि  afer  wet  उपजाओ  भारत  की  ज्वलन्त

 श्रावव्यकता  हैं  एवं  इस  दृष्टि  से  कि  त्रिपुरा में  सिचाई  की  छोटी  योजनाओं  के  लिए  लगभग

 ४५  लाख  रु०  मंजूर  हुए  थे  तथा  यह  दीर्घकालीन  समस्या  बहुत  पहिने ही  शभ्रासानी से  सुलझ

 धान  की  ३०,०००  एकड़  भूमि  जलमग्न  होने  से  बचाने  के  लिए  यह  aa  तक  क्यों  सहीं

 किया  गया ?

 न् 1) श्री  सो०  वे०  हम  योजनाओं  की  प्राप्ति  पर  उन  पर  विचार  करेंग े?

 श्री  बांगी  ठाकुर  :
 क्या  सरकार  को  विदित  है  कि  त्रिपुरा  में  शिवसागर  जहां  से

 ऐसा  अभ्यावेदन  किया  गया  रसानी  से  २,३०,०००  टन  धान  पैदा  कर  सकता  यदि

 सिचाई  की  कोई  छोटी  योजना  कार्यान्वित  कर  दी  जाये  एवं  यदि  हां  तो  सरकार  इस  पर

 ध्यान  क्यों  नहीं  दे  रही

 पाध्या  महोदय  :  यह  सब  मत  में  उपजाऊ  भूमि  पर  चर्चा  सुनना

 नहीं  चाहता  |

 हीरा कुड  परियोजना

 1१४१८.  श्री  संगण्णा  :
 कया  सिचाई

 ate
 विद्युत  मैत्री

 ४  १९४८  के  तारांकित

 संख्या  ५६४  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  सरकार  से  महानदी  घाटी  तीन  तथा  ८  संबंधी  अन्तिम

 प्रतिवेदन  प्राप्त  हो  गया  है  ;  शहरों

 यदि  तो  इस  पर  कया  निर्णय  किया
 गया है

 !

 tra  में

 ‘Iccha  Chherah  Floods.
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 कौर  उपमंत्री  :  श्रीमान  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता

 श्री  संगण्णा  :  क्या  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  ध on
 ऐसी  किसी  योजना  पर  विचार

 किया  जायेगी ?

 श्री  हाथी
 :  हमें कोई  योजना  प्राप्त  नहीं  हुई  है  परन्तु  उड़ीसा  सरकार  महानदी  घाटी

 विकास  ३  तथा  ४)  की  योजनायें बना  रही  है  ।

 श्री  सुधार
 :  क्योंकि  अब  भारत  सरकार  को  अमरीका  सरकार  से  नदी  घाटी  विकास

 परियोजनाओं  के  लिये  पर्याप्त  सहायता  प्राप्त  हो  रही  है  इसलिये  क्या  महानदी  घाटी  विकास
 के  ये  प्रक्रम  ३.  तथा  ४  उस  योजना  में  सम्मिलित  किये  जायेंगे ं?

 pat  हाथी  :  इस  योजनाओं  को  प्रारम्भ  करने  की  बात  कवल  राज्य  सरकार  से  विस्तृत

 योजनायें  की  प्राप्ति  पर  ही  निश्चित  की  जा  सकती है  ।.

 श्री  पाणिग्रहण
 :  महानदी  घाटी  विकास  परियोजना के  ३  व  ४  प्रक्रम में

 क्या-क्या

 योजनायें  सम्मिलित  हैं  तथा  कया इन  में  से  किसी  का  सर्वेक्षण  किया गया  है  ?

 श्र  हाथी
 :

 महानदी  घाटी  विकास  के  प्रक्रम  ३  में  चिपलीमा  विद्युत्‌  गृह  तथा  कुलेश्वर

 के  पास  बनने  वाले  fart  के  अवशिष्ट  जल  का  प्रयोग  सम्मिलित  है  ।  चौथे  प्रक्रम  में

 कहा  है  कि  goer  से  मिलने  वाले  जल  को  टिक् कर पाड़ा  में  फिर  प्रयोग  किया  जायेगा

 तथा  विद्युत  पैदा
 की  जायेंगी  ।

 श्री  मिलती
 :

 माननीय  मंत्री  ने  कहा  कि  प्रक्रम  ३  व  ४
 राज्य  सरकार को  तैयार  करने

 होंगे  ।
 इस  दृष्टि से  कि  समूची  हीराकुड  योजना  भारत  सरकार  ने  बनाई थी  तथा  कार्यान्वित

 की
 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि

 केवल  प्रक्रम  ३  व  ४
 राज्य  सरकार

 द्वारा  क्यों  तैयार  किये

 जायेंगे  एवं  क्या  इसके  लिये  कोई  विभाग है  ?

 श्री  हाथी :  श्रीमान  ।  राज्य  सरकार  ने  इन  जांच  पातालों  के  लिये  एक  विभाग
 a  !  निराशा खोला  है  तथा  वे  प्रारम्भिक  जांच  पड़ताल  कर  भी  चुके  व  |  1१135

 का  मुख्य  इंजिनियर

 यह  कार्य  कर  रहा  है  |

 गंदी  प्र०  क०  देव  :  क्या  टिक् कर पाड़ा  बाथ  योजना  निश्चित  काल  के  लिये  स्थगित

 वर  दी  गई  है  ?

 श्री  हाथी  :
 परन्तु  प्रारम्भिक  सर्वेक्षण  से  विदित  होता  है  कि  बड़े  क्षेत्र  के  जलमग्न

 होने  की  सम्भावना  है  ।  उड़ीसा  सरकार  जलमग्न  होने  वाले  पूरे  क्षेत्र  का  पूर्ण  सर्वेक्षण

 करना  तथा  महानदी  घाटी  के  समूचे  विकास का  निर्णय  करना  चाहती  है
 |

 श्री  संगण्णा  :  क्या  डेल्टा  सिंचाई  योजना  भी  महानदी  घाटी  परियोजना  में  सम्मिलित

 Tet  हाथी
 :

 डेल्टा
 सिंचाई

 योजना  कार्यान्वित हो  रही

 मूल  अंग्रेजी  में



 ६८२  मौखिक  उत्तर  २०  EVE

 श्री  पाणिग्रहण  :  बांध  का  एक  उद्देश्य  में  बाढ़  नियंत्रण  करना  AT

 परन्तु हाल  में  यह  विदित  gor  है  कि  स्वयं  हीराकुड महानदी  में  बाढ़  नियंत्रित  नहीं कर  सकता

 इस  दृष्टि  से  क्या  महानदी  घाटी  के  विकास  के  कौर  seal  पर  बिचार  किया जायेगा ?

 श्री  हाथी  :  उन  पर  विचार  किया  जायेगा
 ।

 महली  पकड़ने  के  जहाज

 17 १४२०  श्री  क्या  खाद्य तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  मत्स्यगृहण  उद्योग  के  विकास  के  लिये  अमरीका  भारत

 को  मछली  पकड़ने  के  जहाज  भेंट  किये  हैं  ;

 यदि  तो  जब  तक  कितने  मछली  पकड़ने  के  जहाज  भेंट  किये  गये हैं  ;

 बया  ये  सारे  मछली  पड़कने  के  जहाज  विभिन्न  राज्यों  को  बांट  दिये  गये  हैं  ;

 कौर

 जहाज  बांटे
 aA  यदि  तो  राज्यों  के  नाम  कया  हैं

 तथा  कितने  मछली  पकड़ने

 गये हें  ?

 कुकी  उपमंत्री  सो०  प्राविधिक  सहायता  कार्यक्रम

 श्रन्तगत  ।

 नौ

 में  मछली  पकड़ने  के  जहाज  कुछ  समुद्री
 राज्यों

 को
 दिये  गये

 थे  ।

 प्रेमी  बंगाल

 बम्बई

 केरल

 केन्द्रीय  सरकार

 योग  €

 श्री  श्रीधर :  बया  यह  सच  है
 कि

 बम्बई
 को

 दिये  गये  जहाज  बम्बई  बन्दरगाह  में

 बकरी  पड़
 न्र bad  सर्दी  तों  क्यों

 ?

 मो०  | ह  कृष्ण प्पा :  वे  बेकार  नहीं  पड़े  उन्हें  केन्द्रीय  सरकार  ने  ले  लिया  था

 तथा  केन्द्रीय  सरकार
 का

 गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  का  सर्वेक्षण  केन्द्र  उनका  पूरा  प्रौढ़  ठीक

 प्रयोग कर  रहा  है  ।

 1.0  ना  नि०  पटेल
 मछली  पकड़ने  के  इन  जहाजों  ने  क्या  कार्य  किया  है

 ?

 wate

 भो०  Fo  कृष्ण प्पा :  हम  अरब  सागर  में  गहरे  समुद्र  मछली  पकड़ने  के  सारे

 तथा  प्रति-धारों
 का

 सर्वेक्षण  किसके
 ।  हमने  सौराष्ट्र  से  किया  ak  तुटिकोरिन

 तक  गये  ।  हमारा  विचार  चारों  कौर  जाने  rat  विज  —
 खाने  का  है

 ताकि  बंगाल
 की

 खाड़ी

 ब्लड  प्रंग्रेजी में
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 का  भी  उचित  रूप  से  सर्वेक्षण  किया  जा  सके  एवं  मछली  पकडने  के  धारों भर  प्रति

 चारों  का  मानचित्र  बन  सकें ।

 1  श्रीमती  इला  पालचौधरी  :  कया इन  मछली  पकड़ने  के  जहाजों से  केवल  सर्वेक्षण  किया

 जा  रहा  है  या  मछली  भी  पकड़ी  जाती  हैं
 ?

 यदि  मछली  भी  पकड़ी  जाती  हैं  गहरे  समुद्र

 में  मछली  पकड़ने  कारण  कितनी  मछली  कलकत्ता  भाई  ?

 श्री  सो०  Fo  कृष्ण प्पा :  सर्वेक्षण  करते  हुए  हम  मछली  भी  पकड़ते  हैं
 प ey  मछली

 पकड़ना  मुख्य  कार्य  नहीं  है  ;  मुख्य  कार्य  तो  सर्वेक्षण  करना  है  ।  विशेषकर  परिचमी  बंगाल

 में  बे  चार  मछली  पकड़ने  के  जहाज  प्रयोग  करते  हैं  एवं  पर्याप्त  मात्रा  में  मछली  पकड़ी  जाती

 है  तथा  कलकत्ता  में  बिकती  है  ।

 शि  आचार
 :  मैसूर  को  कोई  जहाज  क्यों  नहीं  दिया  गया

 ?

 श्री मो०बें० मो०  हूँ ७  कृष्ण प्पा  :  यह  कार्य  केन्द्रीय  सरकार  ने  अपने हाथ  में  ले  लिया है  |  हमने

 सौराष्ट्र  से  आरम्भ  किया  तथा  ट्टीकोरीन तक  गये  ।  हम  faa  तथा  कलकत्ता  तक  जाना

 चाहते
 हैं  ताकि  सम्पूर्ण  बंगाल

 की
 खाड़ी  शर  अरब  सागर  का  सर्वेक्षण

 हो
 जाये

 ।

 श्री
 :

 सौराष्ट्र
 से  जाते  समय  तुटिकोरिन  से  पहिले  मैसूर  श्राता है  ।

 श्री  सो ०  कृष्ण प्पा
 :  प्रात  हम  मैसूर  का  सर्वेक्षण  कर  चुके  हैं  ।  हमने  सारे  परिश्रमी

 घाट
 का

 सर्वेक्षण  कर  लिया है  ।  सौराष्ट्र में  मछली  बहुत  मिलती हैं  हमें  उधर  से  आरम्भ

 करना  पड़ा ।

 eater

 से  हम  फिर  बिग  जाना  चाहते  हैं  पश्चिमी  बंगाल

 पहुंचना  चाहते
 हैं

 सवा  सहकारों  समितियां

 +

 |
 कुमारी  मो०  बेद  कुमारी

 :

 pee
 39 te

 4
 श्री  विभूति  मिश्र :

 [  भी  जिसके

 कया  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री यह ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सेवा  सहकारी  बनाने  के  fat  कया  कार्यवाही  की  गई  है
 ;

 प्रत्येक  राज्य  में  ऐसी  कितनी  कीश्राप्रेटिव्जਂ  हें  ;  शौर

 इन  सहकारी  समितियों  के  विवेक  पर  कितनी  वित्तीय  तथा  प्राविधिक  सहायता

 रखी  जायेंगी
 ?

 तथा  सहकार  उपमंत्री  ब०  स०  से  आजकल

 सहकारी  समितियों  ar
 सहकारी  समितियांਂ  शीर्षक  के  अधीन  पूथक  वर्गीकरण  नहीं  किया

 जाता  ।  फिर  20-F- RNY  जिसके  लिये  प्रकाशित  wins  उपलब्ध  १  २  लाख

 प्रारम्भिक  कृषि  ऋण  समितियां थीं  ।  राज्यवार  वितरण  पटल  पर  रखे  गये  विवरण  में  दिया है  ।

 परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  ३]  में  अधिकतर  ऋण  समितियां  कुछ  बीज

 अंग्रेजी  में
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 क़षि  के  श्रौजार  इरादी  देना  जैसी  सुविधायें  भी  देती  प्रारम्भिक  सहकारी  समितियों

 को  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌ के  सहकारी नीति  सम्बन्धी  संकल्प  में  निर्धारित  arene  पर

 सहकारी  समितियोंਂ के  रूप  में  संगठित  /  पुनर्गठित करने  के  लिये  की  जाने  वाली  विभिन्न

 प्रत्येक  राज्य में  बनने  वाली  ऐसी  सहकारी  समितियों  की  संख्या  एवं  ऐसी  सहकारी

 समितियों  के  विवेक  पर  रखी  जाने  वाली  वित्तीय  तथा  प्राविधिक  सहायता  का  विवरण  तेयार  किया

 जा  रहा है  ।

 कुमारी  मो०  वेद  कुमारी  सभी  विद्यमान  ऋण  समितियों को  सहकारी  समितियों में

 बदल  देने  के  लिये  क्या  विशेष  कार्यवाही  की  जा  रही  है  कौर  इस  काम में  कितना  समय  लगेगा
 ?

 श्री  qo  स०  मूर्ति  :  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌ के  संकल्प  के
 संकल्प  में

 अपेक्षित

 उद्देश्यों को  कार्य  रूप  में  परिणत  करने  की  संभावना का  पता  लगाने  के  लिये  एक  कार्यकारी  दल

 बनाया गया  कार्यकारी  दल  ने  इस  मामले की  जांच  की  है  शर  कुछ  सिफारिशें की  हैं  जित

 पर  सरकार  सक्रिय  रूप  से  विचार  कर  रही है

 az  गोविन्द  दास  :  क्या  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  कुछ  इस  प्रकार
 का  विचार

 कर  रही  है  कि  सब  राज्यों  में  एक  प्रकार  का  कानून  बन  जाय  कौर  ये  सर्विस  को  श्रापरेटिग्ज़  उस

 कानून  के  अन्तत  पु थक  रूप  से  जायें  ?

 श्री  qo  स०  मूर्ति  :  जहां

 श्री  हेम  wear  :  क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  सहकारिता संघ  ने  एक  ज्ञापन  प्रधान  मंत्री
 के  पास  कौर  दूसरा  योजना  आयोग  के  पास  भेजा  है  जिसमें  सहकारिता  बिधि  समिति

 रियों  को  बिल्कुल  नांमंजूर  कर  देने  की  प्मांग  की  गई  है  क्योंकि  ऐसा  करने  से  सहकारी

 तियों  के  रजिस्ट्रार  को  मध्यस्थ  निर्णय  की  शक्ति  मिल  जायेगी  ?  सरकार  ने  भारतीय

 रिता  संघ की  इस  मांग  की  जांच  की  है  ?

 at ब०  स०  मूर्ति  :  कार्यकारी  दल  द्वारा  इसकी  भी  जांच  की  गई  है  ।

 सरदार  mo  fao  सहगल  :  सर्विस  कोश्रापरेटिव्स  जो  भिन्न-भिन्न  प्रान्तों  में  चल  रही  हैं

 उनको
 एक  सूत्र  में  बांधने के  लिये  क्या  व्यवस्था सरकार  करने  जा  रही  यह  मैँ  जानना  चाहता

 9
 g

 श्री  ब०  स०  मति  :  मैँ  नहीं  समझता  कि  माननीय सदस्य  का  यह  कहना  ठीक  है  कि

 सर्विस  कोश्रापरेटिव्स  पहले  से  ही  बनी
 हुई

 उनको  तो  अभी  बनाना  है  ।

 श्री  शिवनंजप्या  :  विवरण  में  तो  केवल  ऋण  समितियों  की  संख्या  बताई  गई  है  ।  प्रत्येक

 राज्य  में  बहु-प्रयोजनीय  समितियों  की  संख्या  कितनी  है
 ?

 do  स०  aft  मैं  शव  सूचना  चाहता हूं

 श्री  श्रय्याकण्ण  :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुये  कि  इस  समय  सहकारी  समितियों  पर

 mare  का  एकाधिकार  क्या  मै  जान  सकता  हुं  कि  माननीय  उपमंत्री  गरीबों  को  भी  इसमें

 ५? 11
 दिलाने

 तथा
 उन्हें

 उचित

 स्थान  देने
 के  लिये

 कया  कार्यवाही
 अय  ह

 मूल  अंग्रेजी  earn
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 tat  ब०  स०  मुती  जैसी  कि  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  द्वारा  ate  की  गई  है  एक  बार

 सहकारी  समितियों  के  बन  जाने पर  सहकारी  समिति  में  प्रत्येक  परिवार  को  स्थान  मिलेगा  तथा

 इसमें  पूंजीपति  गरीबों  का  शोषण  न  हो  कर  वापसी  सहायता  का  काम  करेगा  ।

 श्री स०  ला०  द्विवेदी  :  म  माननीय  उपमंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  जिन

 mater  सोसाइटीज का  उन्होंने  प्रभी  जिक्र  किया  है  क्या वे  वहीं  कोआपरेटिव  सोसाइटीज  हैं

 जिन्हें कि  हमने  एन०  डी०  सी०  में  मंजूर  किया  यदि  तो  उनकी  क्या  रूपरेखा  कया वे  ठीक

 तरह से  चल  रही  उनमें  कोई  गबन  वगैरह  तो  नहीं  हो  रहा  है  ?

 श्री
 ब०  न्

 मुती
 :

 मैं  इस  प्रदान  का  अनुवाद  चाहूंगा

 |  म०  ला०  द्विवेदी  :  कया  माननीय  सदस्य नें  जिन  सहकारी  समितियों  की  बात

 कही  है  वे  वही  सम्मितियां  हैं  जिनका  उल्लेख  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  ने
 किया  है  कौर

 यदि  ऐसा

 तो  इन  सहकारी  समितियों की  रूप-रेखा  क्या  है  |  क्या  वे  ठीक  तरह से  चल  रही हैं  कौर  क्या

 इसमें  कोई  ग़बन  इरादी  तो  नहीं  हो  रहा है  ?

 tat  ब०  स०  भूति  :  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  के  संकल्प में  एक  नीति  रखी  गई  है  जिसमें

 ध उद्देश्य तथा तथा  उस  उद्देश्य  को  कार्य  रूप  में  परिणत  करने  के  लिये  एक  कार्यकारी  दल  की  नियुक्ति की

 बात  कही गई  कार्यकारी  दल  ने  इस  मामले  की  जांच-पड़ताल की  है  फुड  सिफारिशें को
 * z  तथा  ये  सिफारिशें  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकारों  द्वारा  सक्रिय  रूप  से  विचाराधीन

 हैँ
 ।

 tot  सिहासन  सिह
 :  सहकारिता  अधिनियम में  संशोधन करने  के  लिये  कोई  नया

 विधेयक रखा  जा  रहा  है  ?

 ब०  स०  मुती  :  मैं  इसके  लिये  पूर्वे  सूचना  चाहूंगा  ।

 शी  मं०  to  कृष्ण  :  क्या  नई  बीस  कोग्रापरेटिव्ज  विद्यमान  BRR  लाख  सहकारी
 सम्मितियों  को

 बदल  देने  के  बाद  ही  बनेंगी  ?

 श्री  ब०  स०  मृति  :  उनका  संगठन  अथवा  पुनर्गठन  किया  जायेगा

 थी  खड़ा वक्त्  राय  जब  तक  जो  मौजूदा  कोआपरेटिव  ऐक्ट  है  उसमें  कोई  परिवर्तन

 ह
 नहीं

 होता है  तब  तक  ये  स्विस  कोग्रापरेटिब्स बन  भी  सकती हैं  या  यह  मैं  जानना  चाहता
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 श्री  ब०  स०  ala  :  यह  तो  भ्रपनी-प्रपनी  राय  का  मामला है

 भ
 श्री  पाणिग्रहण  :  aa  राज्य  ने  उद्योंगों  का  संगठन  अर  उनकी  स्थापना  करना

 आरम्भ
 कर दिया है  किन्तु  मंत्री  महोदय  ने  ऋण  सम्मितियों के  बारे  में  उत्तर  दिया  इसका

 तुक  है  ?

 महोदय  :.  उन्होंने कहा  था  कि  इनको  बदला जा  रहा  है  ।

 श्री  क०  ला०  द्विवेदी  :  इस  समय  स्विस  कोश्नापरेटिव्स  है ंही  इसलिये  बदलने  का

 प्रशन  ही  पैदा  नहीं  tat  ।  उनका  कहना यह  है  कि  क्यया  सटकारी प्  गरी  समितियां  हैं  ।  इस  बारे  में BS  Me

 कुछ  स्पष्टीकरण  होना  चाहिये  ।

 क गह
 q

 नार  ट्रेस

 मूल  ist

 484Ai
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 महोदय  :.  इस  विषय  पर  aaa  की  मांगों पर  चर्चा  के  समय  ate

 विवाद  की  काफी
 गुंजाइस  रहेगी  ।

 दस  शीष के  wera मांगों  पर  विचार  ait  नहीं  हुआ  है  ।

 अगला  प्रदान
 |

 भारत-इटली  धिमान  सेवा

 *
 १४२४५.  श्रीमती  इला  पालचौघरी  :  क्या  परिवहन  तथा

 संचार  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  यह  सच  है  कि  शीघ्र  ही  भारत  इटली  के  बीच  एक  नई  विमान  सेवा  आरम्भ

 होने  वाली  कौर

 यदि  तो  उसका  विशद  ब्योरा  क्या  है
 ?

 उड्डयन  उपमंत्री  मही उद्दीन  )  )  घौर
 ४  gaye a से

 रोम  कौर  बम्बई  के  बीच एक
 अ्रलीटालिया

 नामक  इटली  की  अनुसूचित  विमान  सेवा  आरम्भ  हो

 कई  है  ।  इससे  रोम-कराची-बम्बई  हो  कर  सप्ताह  में  दो  बार  हवाई  जहाज़  पाया-जाया  करेंगे  |

 श्रीमती इला  पाल चौधरी  :  श्रलाटालिया  को  मिलाकर  हमारे  देश  में  परब  4.0  विमान

 हरिद्वार  १८  देशों  से  जाना-जाना  हो  जायेगा ।  हाल  में  कितने  कौर  विमान  मार्ग  खोले  गये  हैं  कौर

 एयर  इण्डिया  ने
 वायु

 यातायात  अधिकार  के  रहते  हुये  इस  नये  मार्ग  को  कयों  नहीं  श्रारम्भ  किया

 था
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 सही उद्दीन  :  भारत से  हो  कर  इस  समय  लगभग  १८  देशों  से  विमान  सेवा  चल

 रही  मझे  विश्वास  है  कि  माननीय  सदस्या  को  विदित  है  एयर  इण्डिया  इन्टरनेशनल रोम  से

 हो  कर  बहुत  दिनों  से  विमान  सेवा  चला  रहा  है
 ।

 हमारे  लन्दन  जानें  वाले  हवाई  जहाज़  सप्ताह
 में

 लगभग  तीन  बार  रोम  में  ठहरते हैं  ।

 मध्य  प्रदा  म  धान  का  क्रय

 TSA  की  खश वक्त  राय  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 केन्द्रीय  सरकार  ने  मध्य  प्रदेश  में  aa  तक  कुल  कितना  धान  है
 ;

 यह  धान  किन-किन  राज्यों  को  भेजा  जा  रहा

 क्या  धान  कूट  कर  चावल  के  रूप  में  बेचा  जा  रहा  है  अथवा  धान  के  रूप  में

 यह  किस  मूल्य  बेचा  जाता है  ?

 fata  तथा  कृषि  उपमंत्री  ०  स०  के  ट्राय  सरकार  ने

 मध्य  प्रदेश  में  घान  की  कोई  सरोद  नहीं  की  है  ।
 x

 श्र  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 fat  wo  ला०  त्रिवेदी  क्या  यह  सच  हैं  कि  मध्य  प्रदेश  से  अन्य  राज्यों  को  धान

 भेजने  की  अनुमति  नहीं  है  जबकि  अन्य  स्थानों  से  मध्य  को  खाद्यान्न  भेजा  जाता  है

 isa  परिणामस्वरूप  खाद्य  समस्या
 मौर  भी

 गंभीर  हो  जातों  है  ।
 इसका

 क्या
 कारण  है

 ?
 oa

 मूल ्  ग्रंप्रेजी  में
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 tat प्र ०  न  थामस :  मध्य  प्रदेश में  धान  की  सरकार  के  -
 लेखे पर

 की  जाती है  कौर  उसने  १३  तक  लगभग

 5,२००

 ea
 धानਂ

 है  ।.  मेँ  नहीं

 जानता कि  मेरे  मित्र  किस  राज्य  की  बात  कर  रहे  हैं  क्या  राज्य  उत्तर  प्रदेश  तो

 नहीं है  ?

 श्री  म०
 ला०  द्विवेदी  :

 जा  हां  ।

 पनीर fo  स०  थामस  :.  मध्य  प्रदेश  से  चोरी-छिपे  प्रदान  लाया  जाता

 सरदार wo  सि०  सहगल  :  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  मध्य  प्रदेश
 को  सरकार जो

 dt  खराद  रहा  उसके  मीटिंग  कराने  का  क्या  ag  इन्तजाम  भारत  सरकार  की  तरफ

 ?

 |. हू  Ho  थामस  तय  प्रदश  स  घान  क  रूप  म  लान  जान  का  प्रबन्ध

 है  मध्य  प्रदेश  सरकार  इस  स्थिति  में  है  कि  वह  पश्चिमी  बंगाल  को  १०,०००  टन  घान

 भेज  सकती  है  ।  धान  कटने  का  प्रबन्ध  भी  है--या तो  उसको  वहाँ  अथवा

 राज्यों  को  भेज  दिया  जायेंगी ।

 ज् ०  fago  सहगल :  मेरा  wat  यह  था  कि  मध्य  प्रदेश  में  '  जबकि

 सरकार  धान  खरोदती  हूँ  तो  वहां  उन्हें  कूटने  के  लिये  कोई  प्रबन्ध  अथवा  उसे  अन्य

 स्थानों  को  भेज  दिया  जाता  हैँ  ।

 श्री  म०  थामस  मैँ  ने  इससे  पहले  दिन  सभा  मेँ  बताया  fe  केन्द्रीय

 परकार  मध्य  प्रदेश  स  चावल  खरीदती  है  तथा  धान  राज्य  सरकार  खरीदती  है  !  दोनों

 का  प्रबन्ध  वहां  रहता  हे  ।  में  समझता  हू  कि  सन्तोषजनक  काम  हो  रहा  हैं  ॥

 सेठ  गोविन्द  दास  मध्य  प्रदेश  की  सरकार  ने  जो  धान  मध्य  प्रदेश  में  खरीदा है

 उसका  चावल  बन  कर  झ्र लग  प्रदेशों  में  जा  सके  we  मध्य  प्रदेश  की  सरकार

 को  कौर  भी  धान  वहां  खरीदने  में  सुभीता हो  इसके  लिये  क्या  केन्द्रीय  सरकार  कुछ

 कर  रही है  ?

 श्री  £. ह ०  स०  थामस
 :  मैं  बता  चुका  हूं  कि  धान  कूटने  के  लिये  अरन्य  को

 भेजा
 जाता  हम  हाथ  से  कुटा  हुमा  चावल

 भी
 खरीद  रहे  हैं

 ।
 मेरे  मित्र  aa

 से  कटे  चावल  की  बात  कर  रहे  थे  ।

 भी  ख़दा वक्त  राय  मध्य  प्रदेश  से  जो  धान  खरीदा  जा  रहा  हूं  वह  किस  भाव

 प  खरीदा  जा  रहा  हैँ  और  वेस्ट  बंगाल  में  जो  जाता  है  वह  किस  भाव  पर  जाता  है
 ?

 fat wo
 स०

 थामस  :  मध्य  प्रदेश  का  धान  खरीदा  जा  रहा  है
 ।

 इसका  भाव

 भ्र लग  अलग  किस्मों  के  लिये  ९  .  १५  रुपये  से  लेकर  १४.२०  रुपये  तक  रहता  ।  मोटे

 किस्म का  भावਂ  ५०  रुपये  होता  है  |  मध्य  प्रदेश  सरकार  के  लिये  पश्चिमी  बंगाल  सरकार

 को  १०  प्रति  मन  क  भाव  से  बेचना  संभव  हो  सका  हैं  ।

 श्री  खादीवाला  :  मैँ  जानना  चाहता  हूं  कि  जो  धान  राइस  खरदा
 जा

 रहा  हूँ

 क्या  सरकार  सारा  धान  गौर  राइस  खरीद  कर  रही  है  या  पूरे  तौर  से  खरीद  नहीं  करे

 रही है  ?

 tra  wast में
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 fat wo  प्राप्त  जी  जितना भी  बेचने  का  प्रस्ताव  किया  जाता  हैं

 हम  उतना  सभी  ख़रीद  लत  -  हैं  ।

 डाक  तथा  तार  कमंचारियों  ढारा वेतन  हड़ताल

 ः

 श्री  स०  म०  बनर्जी

 श्री  तंगासणि 1११४२

 att  रघुनाथ  fag

 बया  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ,
 कया  देश  के  डाक  तथा  तार  कर्मचारियों  ने  २  PEXE  को  वेतन  हड़ताल

 को

 (@)  यदि  तो  उनकी  शिकायतें  क्या  थीं
 ;  ak

 इस  मामल ेमें  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही की  ?

 1  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री दह O  |  राज  एक  विवरण

 परभा  अटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 जी हां  ।  डाक  तथा  तार  के  कुछ
 कर्मचारियों  ने  १९४५९  का  वेतन

 २  PRUs  क़ो  नहीं  लिया  |

 (१).  अन्तरिम  सहायता  की  दूसरी  कित  का  तत्काल  स्वीकृत किया  जाना  ;

 (२)  '  aaa  ara  प्रतिवेदन  का  शीघ्र  प्रकाशन ;

 (३)  केन्द्रीय  '  सेवा  '  नियमों के के
 नियम  शर  ४  का

 निरसन ;

 (४)  इन  नियमों  के  भ्रन्तगंत  यूनियन  के  कार्यकर्ताश्रों  के  विरुद्ध  जो  कार्यवाही

 की  गई  है  उसे  समाप्त  कर  देना  ।

 जैसा  कि  सभा  में  पहले  ही  घोषित  किया  जा  चुका  वेतन  आयोग
 के

 पद  के  अन्दर  यह  at  जाता  है  कि  वह  द्वितीय  अ्रन्तरिम  सहायता  मंजूर  करने  की  सिफारिश

 कर  सकता  है  ।  वेतन  आयोग  के  प्रतिवेदन  के  प्रगति  जन  के  ara  तक  प्रकाशित  होने  की

 ara है  ।

 जहां तक  (३)  (४)  बातों  का  संबंध  सरकार  स्थिति  पर  पुनर्विचार  करने

 a  लिये  want है

 a
 श्री

 स०  मठ  बनर्जी  :  क्या  माननीय  मंत्री  को  पता  ध  n  सरकारी  कर्मचारी

 आचरण  नियमों में
 हाल

 ही
 में  जो  संशोधन

 गया  है  उससे  गोदी  भ्र ौर  प्रतिरक्षा

 ee
 प्रतिष्ठानों  के

 कम  चोरियों
 को

 नियम
 शौर  ४  के  क्षेत्र  से

 बाहर  रखा  गया
 2

 मूल  wast  में
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 डाक  तथा  तार  कर्मचारियों की  एक  मांग  यह  भी  है  तथा  '  मंत्रालय ननें  इस  मामल  में

 डाक  तथा  कर्मचारियों  को  इससे  कर  देने  के  बारे  में  बात  की  थी  ?

 श्री  राज  बहादुर :  नियम  कौर  रख  )  तथा  गोदी  कर्मचारियों  के

 लिये  लाग  नहीं  होगा  ;  वे  इससे  wat  रखे  गये  हैं  किन्तु  डाक
 तार  कर्मचारियों

 के  साथ  एसा  नहीं  हू  ।  सम्पूर्ण  दि  पर  भली  भांति  विचार  कर  लेने  के  यह  निश्चय

 किया गया  हूँ  ॥

 पं
 a  दिल किस स०  प्०  बनर्जी :  क्या  इस  सम्बन्ध में  सम्पूर्ण  देश  के  डाक  तथा  तार क

 चोरियों  के  पास  से  तार  प्राप्त  हुये  हैं  oh  क्या
 इस

 बारें
 में  डाक

 तथा  तार  कर्मचारियों
 के  प्रतिनिधियों  तथा  गृह-कार्य  मंत्रालय  के  प्रतिनिधियों  में  बात-चीत  नहों  होगी ?

 श्री राजबहादुर राज  बहादुर  :  जी  तार  प्राप्त  हुये  हैं
 ।

 श्री  स०  म०  बुर्जों  :  क्या  डाक  तथा  तार  कमंचारियों के  साथ  जो

 किया  गया  हूं  उसका  निदेश  वेतन  ara  को  किया  जायेगा
 ?

 fat  राज  बहादुर  :  भेदभाव  का  जो  आरोप  में  .  उसका  खंडन

 करता हूं  ।  यह  जो  निर्णय  किया  गया  है  वह  इस  बात  कों  ध्यान  मेरे  कर  किया  गया

 है  कि  डाक  तथा
 तार  कर्मचारी  अत्यावश्यक  में  oa  हैं  त्रौर वे  प्रौद्योगिक

 कर्मचारियों  की  श्रेणी में  भी  नहीं  रखे  जा  सकते  ।  इसी  कारण  उनके  लिये  ऐसे  नियम  बनाये

 गये  हैं

 fot हेम  wer  :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुये  डाक  तथा  तार  कमेंट्री

 अन्तरिम  सहायता  की  दूसरी  feat  की  मांग  कर  रहे  हैं  शौर  इस  बात  को  ध्यान में  रखते

 हुये
 कि

 विवरण  में  बताया  गया  है
 कि

 वेतन  के  निर्देश-पद  के  इन्दर  यह  चीज  ard

 क्या  मैँ  जान  सकता  हूं  कि  सरकार  ने  वेतन  आयोग  कों  इस  स्थिति  के  बारे  में  शीघ्लांतिणी  कर

 कार्यवाही  करने  के  लिये  क्या  उपाय  किये  हैं  जिससे  उन्हें  अन्तरिम  सहायता  की  दूसरी  किश्त

 दी  जा  सक े?

 fat  राज  बहादुर  :.  सरकार  ने  वेतन  ५  के  स्वविवेक  में  कोई  -  हस्तक्षेप

 करना  उचित  नहीं  .  समझा  तथा  वित्त  मंत्री  ने  उस  दिन  जो  बात  इस  बारे  में  कहीं  थी

 वह  न्यायसंगत  है  ।

 मेल कोटे
 :  डाक  तथा  तार  विभाग  के  कुल  कर्मचारियों  की  संख्या  कितनी  है

 प्रौढ़  इस  हड़ताल  का  wat  कितने  केन्द्रों  पर  पड़ा  तथा  कितने  कर्मचारियों  ने  उसमें  भाग

 लिया  at?

 ya  राज  बहादुर  :  उपलब्ध  आंकड़ों  के  अनुसार  डाक  तथा  तार  कर्मचारियों  के

 अराजपत्रित  कुल  २,१४,०००
 कर्मचारियों  में  से  केवल  ३३,२०५  लोगों  ने

 २  ad
 को  वेतन

 नहीं  लिया  था  जिसका  तात्पर्य  यह  हा
 कि

 कुल  कर्मचारियों में  से  लगभग  १/७  लोगों  ने

 इस  तथाकथित  हड़ताल  में  भाग  लिया  था  ॥

 at  भवत  ददन
 में  यह  जानना  चाहता g  कि  कर्मचारियों ने

 २  ars  को  तनख्वाह  नहीं  ली  उन्होंने  भ्र भी  तक  भी  तनख्वाह  नहीं  ली  ह  ar  कि  sae

 बाद ले  ली  ?

 War wu tas
 सर्प

 ऊर्जा  a  |
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 दढ  राज  बहादुर  जी  उन्होंने  दूसरे  दिन  तनख्वाह ले  ली

 स०
 ao  बनर्जी

 :  वित्त  मंत्री  द्वारा  दिये  गये  झा इवा सन  की  दृष्टि  से
 वतन

 आयोग  प्रतिवेदन  RRKE  तक  प्रस्तुत  किये  जाने  की  संभावना  है  तथा  wer  विभिन्न

 मांगों  के  संबंध  में  जो  श्रीनिवासन  दिये  गये  उन्हें  देखते  हुये  कया  माननीय  मंत्री  के  लिये

 we  संभव

 हो

 कि  इंस  weeny  के  बारे  में  डाक  तथा  तार  कर्मचारियों

 का

 एक

 by  राज  बहादुर  :  मैं  नहीं  समझता  कि  परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  इस  मामले

 वित्त  गमे  आइ्वासन--यदि  उन्होंने  कोई  श्रीनिवासन  दिया है  तो--से

 भाषिक  कुछ  कह  सकता  है  ।

 शार्प  से  चावल  का  समाहार

 +

 ययी इु० ० “मधुसूदन राव च्च्फ राव  :
 1* १४२६.  sit  रामी  रेडडी

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  झाड़न  प्रदेश  की  सरकार  ने  केन्द्र  से  निवेदन  किया  है  कि  वह  श्रीकाकुलम

 वारंगल  ate  निजामाबाद  के  जिलों  से  चावल  का  समाहार  न  करें  क्योंकि  बाढ़

 अथवा  सुखे  के  कारण  उनकी  बड़ी  खराब  है  ;  प्रौढ़

 इस  मामलें  में  केन्द्र  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई
 ?

 fara  तथा  कृषि  उपमंत्री  श्र०  मठ  ग्रान्ट्स  प्रदेश  सरकार

 केन्द्र  से  कया  है  कि  वह  इन  जिलों  से  चावल  का  समाहार  न  करे  क्योंकि  वहां

 बहुत  कम  फालतू चावल  ।

 राज्य  सरकार  ने  यह  परामर्श  दिया  है  कि  जहां  तक  संभव  होगा  केन्द्र  इन

 जिलों  से  चावल  को  मॉंग  नहीं  करेगा

 तथा  इन

 जिलों  से  व्यापारियों

 और

 चावल  कूदें  की मिलों  के  मालिकों  के  पास  जो  ऐच्छिक  प्रस्ताव  प्राप्त  होंगे  उसी  के  आधार  पर  खर्र  की
 जायेंगी  ।

 इ०  मधुसुदन राव  :  क्या  मंत्री  महोदय  बतला  सकेंगे  कि

 वारंगेल  निजामाबाद  में  अब  तक  कितना  प्राक्योरमेंट  किया गया  है  ?

 ईश्रीअ०  स०
 में  चुका  हूं  कि  खरीद  ऐच्छिक  प्रस्तावों के  प्राकार  पर

 ही  जायेंगी  ak  इन  स्थानों  से  कुछ  भी  मांग  नहीं  कर  रहे  हैं
 aa

 में  स्वेच्छा

 पर  '  ¥o0,000  टन  चावल  का  समाहार  किया  गया  है  ।  इन  जिलों  से

 मं  समझता  हूं  कि  कुछ  भी  समाहार  नहीं  किया  गया  है
 |

 कशी  go  सुनसुन  राव  क्या  मन्त्री  महोदय  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  श्रान्त
 bal  c

 ride  को  क्या  उन्होंने  कर  दिया  है  कि  वे  इन  डिस्ट्रिक  में  कलेक्ट

 नहीं  करेंगे
 ?

 अग्रजा
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 श्री  wo  ॥: ह +  थामस  :  भ्रामरी  प्रदेश  सरकार  समाहार थोड़े  ही  कर  रहीं

 समाहार  तो  केन्द्रीय  सरकार  कर  रही  है
 ।

 यद्यपि  समाहार  करने  का  कामे  हमने  राज्य  सरकार

 पर  छोड़  दिया  वह  समाहार  करने  को  तेयार  नहीं  है  ।  जहां  इन  जिलों  का

 संबंध  कोई  निश्चित  भ्राइववासन  नहीं  दिया  जा  सकता  ।  यदि  अधिक  मात्रा  में  व्यापार

 न  किया  गया  अथवा  हम  इस  बात  से  सन्तुष्ट  हो  गये  कि  जानबूझ  कर  चावल  जमा  किया

 जा  रहा  है--उदाहरण के  लिये  नेल्लोर  जिला  ले  लीजिये  तो  हमें  स्थिति  पर  पुनः  विचार

 होगा  ।

 श्रेय  महोदय
 :

 नेल्लोर  जिला  उनमें  नहीं  हैं  ।  उपमंत्री  महोदय  ने  ऐसा

 जान  पड़ता  है  कि  वह  समाहार  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  माननीय  सदस्य  यह  जानना  चाहते  हैं

 कि  यदि  इन  जिलों  से  चावल  समाहार  करने  का  किया  भी  जाता  है  तो  भी

 सरकार क्यों  खरीदे  ?

 ख रोदन श्री  mo  स०  थामस
 :

 यदि  प्रस्ताव  किया  जाता  है  तो  नैतिक  रूप  से  हम

 के
 लिये  बाध्य  हो  जाते  हैं  क्योंकि  प्रकार  प्रदेश  से  बाहर  उत्तर  के  राज्यों  सें  चावल  ले  जाने

 पर  प्रतिबन्ध लगा  है  ।

 पत्नी मं०  Yo  “3  श्रामण्य  प्रदेश  के  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  सरकार

 से  निवेदन  किया  है  कि  वह  राज्य  सरकार  के  हाथ  समाहार किया  गया  चावल  भी  वापस
 अ

 बेच  दें  ।  न्र  प्रदेश  सरकार ने  कितनी  मात्रा  का  उल्लेख  किया  ह्
 ?

 tat  wo  म०
 थामस  :  ग्रान्ट्स  को  समाहार  की  गई  मात्रा  के  बारे  में  wet  नवदीं

 उठाया  गया
 था  |  ग्नान्घ्र  प्रदेश  में  उसकी  अपनी  झ्रावश्यकता  से  अ्रघिक  चावल  होता  है

 और
 मैं  नहीं  समझता  कि  ara  को  कुड  चावल  वापस  देना  है  ।

 श्री  मं०
 उठ

 कृष्ण  :  क्या  यह  सच  नहीं  are  प्रदेश  क्षेत्र  से  जितनी  मात्रा  का

 समाहार  किया  गया  था  उसमें  से  कुछ  उसके  हाथ  वापस  बेच  देने  के  बारे  में  वहां  के  खाद्य
 तथा  कृषि  मंत्री  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  निवेदन  किया  है

 ?

 पं श्री  प्र ०  थामस  में  पर्वत  सूचना  चाहूंगा  ।

 श्री  पा  निग्रही  क्या  प्रा+  प्रदेश  में  चावल  के  समाहार  w  लिय  राज्य  सरकार

 शर  केन्द्रीय  सरकार  दोनों  ही  काम  कर  रही  हैं
 ?

 part  श्र०  स०  थामस :
 वहां  केवल  केन्द्रीय  सरकार  ही  समाहार  का

 काम
 कर

 wet

 है  ।
 मैं  कह  चुका  हूं  कि  यदि  राज्य  सरकार  समाहार  करने  के  लिये  तैयार  2  तो

 हस

 समाहार  संबंधी  काम  उसी  के  ऊपर  छोड़ने  को  तैयार  हैं  ।  राज्य  सरकार  ने  ऐसी

 लगा  दी  थीं  जिन्हें  हम  करने  की  स्थिति  में  नहीं  थे  ।

 श्री do  ०  क्या  बाढ़  वाले  उन  क्षेत्रों  के  लिये  कुछ  सहायता  दी  ई

 जिनमें जितनी  पैदावार  होती  थी  उतनी  भी  नहीं  हुई
 ?

 पीठ प्र ०
 सर

 केवल  उन्हीं  क्षेत्रों  की  प्रावश्यकतायें  पूरी  करने  के  पदचाप

 यदि  कुछ  चावल  बचा  तो  हम  समाहार  करेंगे  ।  किसी  क्षेत्र  विशेष  में  जितनी  आवश्यकता

 होगी  उसमें  से  हमारे  खरीदने  का  wet  ही  उत्पन्नਂ  नहीं  होता  ।
 TSE

 संप्रेषण  में
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 पकी  म०  ०  कृष्ण  को  छोड़कर  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  उन  क्षेत्रों

 की  कुछ  सहायता  की  है  जिनमें  चावल  बहुत  पैदा  gar  करता  था  किन्तु  जिनमें  बाढ़  के

 कारण  सामान्य  फसल  तक  न  हो  सकी

 fat  श्र ०  स०  थामस  अधिक  योजना  के  what  तथा  केन्द्रीय

 सरकार  की  प्राय  योजनाओं  के  प्रधान  सामान्य  सहायता  दी  जाती  हैँ  ।

 गश्रध्यक्ष  महोदय  माननीय  मंत्री  का  कथन  यह  है  कि  हमारे  हाथ  जितनी
 मात्रा

 ५  चावल  बेचा  जायेगा  उतना  हम  प्रदेय  खरीदेंगे  ।  साथ  ही  मुझे  विश्वास  है  कि  माननीय

 मंत्री  अब  इन  जिलों  से  कौर  भाग  समाहार  नहीं  करेंगे  ।

 सफीपुर  के  गांवों  में  बिजली  लगाना

 1*१४३१  ले०  at  सिह  बया  सिचाई कौर  विद् यत दे  मंत्री  १७

 १९४५८  के  भ्र तारांकित  प्रदान  संख्या  १८३५  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  मणिपुर  के  गांवों  में  बिजली  पहुंचाने  के  लिये  लकड़ी  के  खम्भे  प्राप्त  कर

 लिये  गये  ग

 क्या  मनीपुर  के  गांवों  में  बिजली  लगाने  की  योजना  कार्यान्वित  की  जा

 रही है  ;  शहरों

 यदि  होता  wa  कितनी  लम्बी  ट्रांसमिशन  लाइन  बन  चुकी  है
 ?

 सिचाई  otc  विद्युत  उपमंत्री  हाथी )  गौर  जी  al

 wa  तक  ट्रांसमिशन शर  वितरण  की  २४  मील  लम्बी  लाइन  बन  चुकी

 ह

 श्री ले०  wat  सिंह  :  क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  बात  की  ate  आकर्षित  किया

 बया  है  कि  saan  ट्रांसमिशन  की  लाइनें  बन  जाने  के  बावजूद  भी  इम्फाल  के  उपनगरों

 तथा
 मनीपुर  घाटी  के  गांवों  में  बिजली  नहीं  पहुंच  सकती

 ?
 गांवों  में  बिजली  पहुंचाने

 क

 लिये  कौन  सी  तारीख  निष्चल  की  गई  है
 ?

 pat  हाथी  विद्युत-संभरण  की  कमी  के  कारण  हमने  दो  योजनाओं  को  एक  ही  में

 मिला  दिया  है  जिनमें  से  एक  ली कर वांग  में  गल-विद्युत्‌  की  है  are  दूसरी  इम्फाल  पद्धति

 के  विस्तार  की  |  PEXE-KO  तक  दूसरी  योजना  तैयार  हो  जायेगी
 ।

 थी  हम  बरुआ  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुये  कि  चांदनी  में  मणिपुर
 क

 नृत्य

 इतने  लुभावने  लगते  हैं  कि  जो  देवताओं  तक  के  लिये  देखने  योग्य  होते  फिर  भला  सरकार

 गांवों  में  बिजली  के  बल्ब  लगा  कर  उस  नैतिक  दृश्य

 की

 छटा  क्यों  समाप्त  कर  देना
 चाहती है

 an  नवोदय  अह  —— aTaatey

 के

 लिपे
 सुझाव  है  |

 ee

 te  अंग्रेजी  में
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 श्री  ले०  wat  fag  बया  चुदाचाद  ,  उखरुल  सोनवाल  के  पहाड़ी

 डिवीजन
 के

 मुख्यालयों  में  भी  यथासमय  बिजली  लगेगी  क्योंकि  तक  वहां
 च्

 संयंत्र
 नहीं  लगे  है

 ?

 fa  हाथी  :  मैं  इसका  are  तो  नहीं  जानता  किन्तु  लगभग  ७६  गांवों  बिजली

 अल्प  पचना  प्र न  उत्तर

 उत्तर  पुर्व  सीमान्त  वनीकरण  क्षेत्र  भें  इंडियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन  के  डकोटाਂ  के  साथ  देना

 +

 शी  प्र०  चल  FSAT

 भी  हेम  बुरा

 प्रश्न  |  श्री  स०  स०  बनर्जी

 समस्या  १०  श्री  पाणिग्रहण

 नीति
 इला  पालचीघरी

 नया  परिवहन  तथा  संचार  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  १२  PEEVE  को  उत्तर  पूर्व  सीमान्त  भ्र भि करण क्षेत्र  में  इंडियन

 एयरलाइन्स  कारपोरेशन  का  एक  डकोटा  विमान  दुर्घटना  का  शिकार  हो  गया  था  ;

 ar

 (a)  यदि at,  तो  कितने  व्यक्ति  मरे  कौर  सरकार  को  इससे  कितनी  हानि  पहुंची
 ?

 tuafrs  उड्डयन  उपमंत्री
 जी  हां  ।

 पांच  व्यक्ति  मरे  ate  विमान  नष्ट  हो  गया  ।  विमान  को  रणजीत  करने  कहा

 मूल्य  १,१३,६७४  रुपये  था  और  स्वलिखित  मूल्य  Vz  XY  था  |

 tail
 प्र०  प्र  बस्रा  क्या  यह  सच  है  कि  जब  से  इंडियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन

 ने  लगभग  €  मास  पूर्वे  विमानों  द्वारा  उत्तर  पूर्वे  सीमान्त  भ्रभिरकरण  में  अनाज  गिराने

 का  काम  झपने  हाथ  में  लिया  है  तब  से  तीन  विमान  दुर्घटनायें  हो  चुकी  हैं  जब  कि  पहले

 जब  साढ़े  चार  वर्ष  तक  यह  काम  एक  गैर-सरकारी  समवाय  के  हाथ  में  था  केवल  एक

 दुर्घटना  हुई  जब
 कि

 परिस्थितियां  बहुत  ही  खराब  थीं  ।

 fait  मुही उद्दीन  माननीय  सदस्य  जो  तुलना  कर  रहे  हैं  उसके  बारे  में  मुझे  कोई

 जानकारी  नहीं  है  ।  हम  तो  यह  जानते  हैं  कि  उस  क्षेत्र  में  विमानों  से  भ्र नाज  शीरानी  बड़े

 जोखिम  का  काम  है  परन्तु  देश  सेवा  के  लिये  वह  भी  करना  पड़ता  है  ।

 श्री  प्र०  ठद्  क्या  ae  सच  नहीं  कि  गत  मास  में  उत्तर  सीमान्त

 ध्रुवीकरण  में  तीन  stead  हुई  हैं
 ?

 पाने  लट
 पश्च  सुहोउददन  PEXV—YS  में  इण्डियन  एयरलाइन्स  का  रपोरेशन  विमान  की  एक

 मामूली  भर  एक  बड़ी  दुर्घटना  हुई
 थी  ।

 े  ae  er  अ

 arat  भें मूल
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 fat
 So  च०  बरुआ  क्या  यह  सच  कि  ware  frat  समय  जो  व्यक्ति

 दुर्घटना के  शिकार  हुए  वे  बम्बई  में  थे  कौर  उन्हें  उत्तर  पूर्व  सीमान्त  अभिकरण का  कोई

 श्रनूमव नहीं  था  ?

 शी  ade  :  उन्हें  अनुभव  था  |  जब  उस  क्षेत्र  में  पाइलट  प्रशिक्षण न

 पा
 चुका  हो  तब  तक  उसे  इस  क्षेत्र  में  जाने  की  अनुमति  नहीं  दी  जाती

 ।

 खो  हेम  बुरा  यह  देखते हुए  कि  प्रत्येक  at  ऐसी  विमान  दुर्घटना  जाती हैं

 सरकार  ने  इसके  लिये  कार्यवाही  की  है  कि  aaa  गिराने  के  लिये  विमान  भेजने  से

 पहले  उस  क्षेत्र  के  मौसम  के  हालात  का  पता  लगा  लिया  जाये  |

 श्री  मुही उद् दोन  :  हालात को  सुधारने  की  पूरी  weer  ak  कोशिश  की
 जा  रही

 ra ie  |  पाइलट  को  जानकारी  देने  से  माननीय  सदस्य  क्या  भ्रभिप्राय  है  यह  में  नहीं
 समझ

 सका  ।  यदि  उनका  यह  अभिप्राय  हो  कि  श्रपेक्षित  जानकारी  ठीक  तौर  से  नहीं
 जाती

 तो

 यह  सही  नहीं

 हेम  यह  सही  बात  नहीं  है  मेरा  प्रश्न  यह  था  fe  मौसम  के

 बारे  में
 जानकारी  न

 होने  के  कारण  दुर्घटनायें  होती  हैं
 ।

 मुझे  पता  चला  था
 कि  पिछली

 बार  विमान  दुर्घटना  होने  से  ot  पाइलट  उत्तर  पुर्व  सीमान्त  अभिकरण  क्षेत्र  में  नहीं  जाना

 चाहता  परन्तु  उसे  जाने  के  मजबूर  किया  गया  था  इससे  पता  चलता  है
 कि

 विमान  को  भेजने  से  पुर्व  मौसम  का  ठीक  प्रकार  पता  नहीं  लगाया  जाता  है  |

 मेरे  ख्याल  में  यह  जानकारी  सही  नहीं  हैं  कि  पाइलट  को  जाने श्री  ager

 के  लिये  मजबूर  किया  गया  था  ।  विमान  चालकों  को  मौसम  के  बारे  पूरी  जानकारी
 दी

 जाती  है  जब  मौसम  ठीक  नहीं  होता  तब  विमान  उड़ान  नहीं  लेता  ।

 शनी  हम  बरुआ  तब  मौसम  की  पुरी  जानकारी  देने  पर  भी  यह  दुर्घटना  कसे s

 हुई
 ?

 क्या  विमान  के  उड़ान  लेने  के  बाद  मौसम  में  कोई  परिवर्तन  ga  था  ar  यदि

 तो  क्या  उसकी  सुचना  विमान  चालक  को  दे  दीं  गई  थी  कौर  क्या  विमान  के  उड़ान

 लेने  से  पूर्वे  विमान  चालक  को  वहां  के  मौसम  के  बारे  में  बताया  गया  था
 ?

 ~
 श्री  सही उद्दीन  इस  दुर्घटना के  कारणों  के  बारे  कोई  जानकारी नहीं

 है  ।

 बाद श्री हम  यह  सच  है  कि  इस  विमान  दुर्घटना  के  दो  दिन

 कलकत्ता  से  एक  हेलिकॉप्टर  भेजा  गया  था
 ?

 यदि  तो  हेलीकाप्टर  ने  क्या  जानकारी

 एकत्र  को  थी  ate  क्या  ag  उस  स्थान  तक  पहुंच  गया  था
 ?

 श्री  मुही उद्दीन :  हेलीकाप्टर  १४  मार्च  को  बचे
 हुए  व्यक्तियों  को  लाने

 के  लिये  पहुंचा

 मा  और  यह  कार्य  बढ़ा  सफल  रहा

 प्रसर

 होटल  की  जांच  दुर्घटना  के  मुख्य

 निरीक्षक

 द्वारा  की  जा  रही  है  जो  वहां  पहुंच  गये  हैं

 पप्नी  स०  मठ७  बनर्जी  कुछ  समय  gh  sre  ने  यह  sda  दिया  था  कि  भव  कभी

 कोई  रेल  अथवा  विमान  दुर्घटना  हो  सरकार  उसक  बारे  में  वक्तव्य  दिया  करे  ।  इस  बार

 इस
 area  का  पालन  नहीं  किया

 था
 है  हालांकि  पांच  व्यक्ति  मर  गये  हैं

 ।
 20]

 मूल  अंगेज़ी  में
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 में  यह  स्पष्ट  कर  देता  हं  ।  यह  ह. दुघटना  १२  तारीख को  हुई ची  मोहिउद्दीन

 थी  ।  शुक्रवार  १३  मार्च  को  मैं  वक्तव्य  देना  चाहता  था  परन्तु  मेरे  पास  बचे  हुए  लोगों

 बारे  में  पूरी  जानकारी  नहीं  थी  तौर  में  अघूरी  बात  नहीं  कहना  चाहता  था
 ।

 पाल चौधरी  क्या  इन  पांच  व्यक्तियों के  सम्बन्धियों को  कोई

 प्रतिकर  दिया  गया  है
 ?

 यदि  तो  कितना
 ?

 tat  मुही उद्दीन  :
 उत्तर

 पूर्व  सीमान्त
 अभिकरण

 में
 विमान  प्रदर्शनों

 के
 लिये  प्रतिकर  की

 विशेष  व्यवस्था  की  गई  है
 ।

 इतनी  जल्दी  प्रतिकर  तो  नहीं  दिया  जा  सकता  परन्तु  यथासमय
 जायेगा  i  इस  क्षेत्र  में  होने  वाली  दुर्घटना ग्र ों के के  लिये  काफी  प्रतिकर  दिया

 जाता है

 भी  स०  स०  बनर्जी :  यह  तो  ठीक  fe  कि  परिवारों  को  प्रतिकर  दिया  जायेगा  परन्तु

 क्या  कोई  तात्कालिक  सहायता  दी  गई  है
 ?

 1  खरी  adiser
 :  मालूम नहीं  कि  कोई  तात्कालिक  सहायता दिना  आवश्यक  था ।  यदि

 भ्रावश्यकता  होगी  तो  उस  पर  भ्रवद्य  विचार किया  गया  होगा  ।  कभी  यह  सब  मालूम  नहीं

 हैं  ।

 महोदय  :  एक  ही  प्रकार  के  प्रश्न  पूछे  जाते  कुछ  लोग  कहते  हैं  तो  तुरन्त  यह

 प्रश्न  पूछा  जाता  है  कि  क्या  प्रतिकर  दे  दिया  गया है  सब  लोग  जानते  हैं  कि  प्रतिकर  दिया

 जायेगा  ।  ये  मामूली बातें  होती  जब  तक  यह  पता  न  चले  कि  सरकार  प्रतिकर  नहीं  दे  रही

 है  अथवा  देने  में  विलम्ब  कर  रही  है  उस  हालत  में  यह  प्रश्न  पुछना  तो  वाजव  होता  है  ।

 tat हेम  बुरा  दुर्घटना  '  के  दो  दिन  बाद  हैलीकाप्टर क्यों  भेजा  गया  पहले  क्यों

 नहीं  भेजा  गया  था
 ?

 सरकार ने  यह  निश्चय  करने में  इतना  विलम्ब  क्यों कर  दिया  ?

 श्री  मुद् दी उद्दीन :  ऐसे
 क्षेत्र  में  हैलीकाप्टर  को  ले  जाना  कभी  आसान  नहीं  होता  |  पहले  उसे

 जोरहाट  ले  जाया  गया  वह  १५  तारीख  को  वहां  पहुंच  गया  शौर  उसने  लोगों को  निकाला

 बचे  हुए  लोगों  को  दुर्घटना  स्थल  से  ट्यूगसांग  के  भ्र स्प ताल  में  लाया  मया  कौर  वहां  उनकी

 देखभाल की  गई  ।

 oe  ee  ene  mene

 प्रश्नों  के  लिखित  उतर

 बिहार  में  चीनी  के  सहकारी  कारखाने

 1१४१२.  श्री  झूलन  सिह  कया  सामुदायिक  विकास  तथा
 सहकार  मंत्री  यह  बताने

 की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  को
 ग्रावंटित  किये  चीनी  के  सहकारी  कारखानों  की  स्थापना

 की
 वर्तमान

 स्थिति क्या  है  ;

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारम्भ  से  चल  रहे  चीनी
 के  सहकारी  कारखानों

 के
 गन्ना  उत्पादकों

 को  कितने  लाभ  का  भुगतान
 किया

 >
 ;  a

 मूल  sia
 में
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 १?
 वह  गन्ना  उत्पादकों द्वारा  विनियोजित  की  गई  पूंजी  का  कितने  प्रतिशत

 सामुदायिक  बिकास  तथा  सहकार  उपमंत्री  (sit ब०  स०
 श्रमी

 तक  बिहार  में  चीनी  का  कोई  सहकारी  कारखाना  नहीं  खोला  गया  हैँ  ।

 कौर  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 चोरी  के  yea  पर  नियंत्रण

 १४१३.  थी  विभूति  मिश्र
 :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  १५  PEXE  को  भारतीय  चीनी  मिल्स  संस्था

 ने  सरकार  से  प्रार्थना  की  थी  कि  उत्तर  उत्तर  बिहार  कौर  पंजाब  में  के  कारखाने

 के  मूल्य  पर  नियंत्रण  हटा  दिया  जाये  भ्रथवा  चीनी  का  मूल्य  बढ़ा  दिया  जाये  ;  प्रौढ़

 ~
 यदि  तो  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  किया  हैं

 ?

 खाद्य  कृषि  मंत्री
 श्र०  प्र०

 :  प्रतिवेदन प्राप्त  हुए  हैं  fag

 १४५  १९४९  को  नहीं  |

 यह  विषय  विचाराधीन  है  ।

 टिकटों  की  छपाई

 श्री  दी०  Go  शर्मा  :
 1* १४१७.

 at  रघुनाथ fag  :

 क्या  tae  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  सरकार  इस  बारे  में  विचार  कर  रही  है  कि  टिकटों  पर  स्टेशन  का  नाम  धौर

 भाड़ा  हिन्दी  भ्र ौर  प्रादेशिक  भाषा  तीनों  में  छापा  जाये  ;

 यदि  हां  ,  तो  उस  पर  क्या  निर्णय  किया  गया  ?

 रैली  उपमंत्री  शाहनवाज  at)  :

 watt  कोई  निर्णय  नहीं  किया  गया  है  ।

 सफदरजंग  के  निकट  रेस  का  फाटक

 श्रीमती  सुचेता  कृपा लानी  :
 १४१८९.

 श्री  आकार लाल  :

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  १०  १९४५८  के  तारांकित  प्रदन  संख्या  ११११  के  उत्तर  के
 ~

 सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 सफदरजंग हवाई  नई  दल्ली  के  निकट  रेल  के  फाटक  पर  भीड़  भाड़  को  कम  करने

 के  लिये
 जो  एक  डिवीजन

 रोड
 का

 निर्माण  किया  जाने  वाला  था
 ं

 rae  हुई  है
 ;  कौर

 fra  sist  में
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 काम  कब  तक  पूरा  हो  जायेगा
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  :
 कोई  प्रगति  नहीं  हुई  क्योंकि  वित्त  के  बार  में  कुठ

 वय  नहीं  सुग्रा  इस  मामले  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 आशा  है  कि  निर्माण  कार्य  प्रारम्भ  होने  के  लगभग  डेढ़  वर्ष  के  बाद  पूरा  हो  जायेगा

 नवद्दीप-शास्तिपुर  रेलवे  लाइन  का  बन्द  किया  जाना

 1१४२२.  श्री  सुमन  घोष  .
 कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 कया  पूर्व  रेलवे  के सियालदा  डिवीजन के  नवद्वीप--शान्तिपुर  सैक्शन  की  मीटर  लाइन
 को  बन्द  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  कौर

 क्या  उन्हें  मालूम है  कि  इसे  बन्द  करने  से  लोगों  को  बड़ी  कठिनाई  होगी  विशेष  कर  जब
 कि  नव द्वीप  ate  शांतिपूर्ण  दोनों  ती  वे स्थान  हैं  ?

 रेलवे  उपमंत्री  से  ०  वें  ०  :  स्पष्ट  है  कि  माननीय  सदस्य का  संकेत

 पूवे  रेलवे  को  छोटी  लाइन  के  शान्तिपुर-नवद्वीप घाट  की  भ्र  है  ।  अभी  इस  लाइन  को  बन्द  करने  का

 कोई  विचार  नहीं हू  ।

 ate  प्रशन  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 मानना  में  रेल  का  ऊपरी  पुल

 1  भी  जाघव  :

 1१४२३.
 sit  पांगरकर  :

 fea  प्रप्त  संख्या क्या  tad  मंत्री  १८  Reus  के  तारों  कदी कब  स  रन  १३७७  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  रेलवे  पर  मानना  में  रेल  के  ऊपरी  पुल  के  निर्माण  का  पुनरीक्षित  प्राक्कलन

 अब  तैयार हो  गया  है  ।

 क्या  बम्बई  सरकार  से  योजना  को  अनपरा wr
 प्रति

 म  त  शर  खर्च  वहन  करने  की  स्वीकृति  प्राप्त  की

 गई  >
 g  भर

 कार्य  कब  तक  अ्रारम्भ होगा होगा  ?

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  ७
 जी

 जी  नहीं  ।

 कार्प
 तभी

 प्रारम्भ  हो  सकता  है  जब  बम्बई  सरकार  योजना  शौर
 प्राक्कलन

 को
 स्वीकार

 कर  ले  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 पंजाब  के  लिये  रासायनिक  उर्वरक

 श्री  अजीत  सिह  सरहदी  :  क्या  खाद्य तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 XS  REMIT  PEXE—Fo  के  लिये  पंजाब  सरकार  ने
 रासायनिक  उर्वरक की

 कितनी मांग  की  है  ;

 में  कितना  आवंटन किया  गया  है  कौर  geYS—Ko FH faa Aer में  कितना  झ्रावंटन

 किया  जाने  वाला  है  ;  कौर

 क्या  इन  राज्यों  को  कोई  प्राथमिकता  दी  जाती  हैं  जो  श्रमिक  उपजाने
 की

 क्षमता

 रखते  हैं  ?

 tara  तथा  कृषि  मंत्री  to  प्र०  जैन )  :  कौर
 एक  विवरण  सभा  पटल  पर

 रखा  जाता  है  ५,  अनुबन्ध  संख्या  ४]

 मांग और  संभरण  क  अनुपात  को  देखते  हुए  संभरण  किया  जाता  है  ।

 बर्मा  से  रेलवे  स्लीपरों  का  आयात

 1१४२६.  श्री  सुब्बया  अझ्म्बनलम ्
 :

 कया  रेलवे  मंत्री  १७  १९५८ के  अतारांकित

 संख्या  १९४६  क  उत्तर  क  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संविदा  की  शर्तों  के  अनुसार  बर्मा  से  रेल  के  स्लीपरों  की  सभी खेपें भारत
 में  पहुंच

 चुकी  हँ  ;

 कितने  स्लीपर घटिया  किस्म  के  थे  बतायें  गये  प्राकार प्रकार  के  नहीं  थ

 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 रेलवे  seta  (st  सें०  |: ह ०  राम स्वामी  )
 :  श्रीमान  |

 भ्र भी  स्लीपरों  का  निरीक्षण किया  जा  रहा  है  ।  aa  तक  जो  निरीक्षण किया  गया

 उस  में  ६  प्रति  शत  से  कम  ऐसे  हँ  जो  बताये  गये  प्राकार  प्रकार  क  अनुसार नहीं  हैं  ।

 संविदा  की  शर्तों  के  अनुसार  उपयुक्त  कार्यवाही  की  जायेगी  ।

 रेलवे  में  सकेगा  विभाग

 1*  १४३०.  श्री  हरीशचंद्र  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 Pee  में  प्रत्येक रेलवे  क्षेत्र  में  सतर्कता  विभागों  की  सिफारिश  पर  कितने

 पदाधिकारियों  पर  दोषारोपण  लगाये  गय  हैं  ;

 उस  में  से  कितनी  राशि  का  मामला  है  ;

 दोषी  कर्मचारियों  के  खिलाफ  क्या  का  वाली  की  गई  है  ?

 परिवेश  उपमंत्री  (att eavare at)  :  सब  रेलवे  विभागों  में  १७  पदाधिकारियों

 पर  ।

 मूल  wes  में
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 श्र  .  कभी  यह  बताना
 कठिन  है  कि

 कुल  कितनी  राशि  के  लिये  इन  पदाधिकारियों

 पर  आरोप लगाया  गया  है
 ।

 इन  में  से  अघिकांश  मामलों की  जांच  हो  रही  है
 ।

 पदाल  aa

 श्री  सुबोध  सदा  क्या  खाद्य तथा  कृषि  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 (&)  क्या  देश  में  पदाल  वृक्ष  बहुत होते  हैं  ;

 यदि  तो  वे  कहां होत  ;

 क्या  इनकी  तुलना  साल  से  की  जा  सकती  है  ;

 (a)  क्या  बन  लगाने  में  भी  इनका  प्रयोग  किया  जा  रहा  है  ;  कौर

 इन  में  किस  प्रकार  की  इमारती  लकड़ी  प्राप्त  होती  है  इसकी  उपयोगिता  क्या  है
 ?

 fara  तथा  कृषि  मंत्री  प्र०  जेन  )  :

 यह  सारे  भारत  मे  विशेषकर  हिमालय  के  साथ-साथ के  क्षेत्र  में  साल  वृक्ष  के  साथ  साथ

 होते हैं  ।

 जी  नहीं

 (a)  अभी  इसका  अधिक  प्रयोग  नहीं  किया  गया

 (=)  इस  से  प्राप्त  होने  वाली  लकड़ी  पायदार नहीं  होती  कौर  वह  सख्त  शर  खुरदरी  होती

 है  ।  इसका  प्रयोग  श्रौज्ारों  के  हत्थे  फिर  मकान  श्रादि बनाने के लिये के  लिये  कर  के  देखा  जा  सकता  है  |

 रेलों  पर  भोजन  शादी  के  मूल्य

 १४३३.  पंडित  gto  ato  तिवारी  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बातने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  रेलवे  के  एक  ही  क्षेत्र  )  में  स्टेशनों पर  भोजन  शादी  की दरों

 में  बड़ा  अन्तर है

 क्या  विभागीय
 तौर

 पर
 चलाये

 जाने वाले  रेस्तुरांग्रों  कौर
 श्रापना  रगु

 ों  में  भोजन

 के  मूल्य  अधिक  हैं  ;

 यदि  हा  तो  इस  के  क्या  कारण

 रेलवे  उपमंत्री
 सें०

 Fo  राम स्वामी  )  :  एक  विवरण  सभा-पटल पर  रखा  जाता
 परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  ५]

 ऐसा  कोई  नियम  नहीं  है  ।  विभिन्न  स्थानों  पर  वस्तृभ्नों  के  मूल्य
 में  अंतर  कौर

 खाना  घटिया  या  बढ़िया  होने  के  कारण  यह  अन्तर  रहता  हैं  |

 उत्पन्न सत्न

 नहीं  होता  है  ।

 मूल  अंग्रेजी  में



 Byoo  लिखित  उत्तर  २०  PeXE

 उचित  मूल्य  वाली  दूकानों  द्वारा  गेहूं का  संभरण

 (sit  स०  म०  wast

 freew.  J
 थ्रो  तंगामणि  :

 | att
 Qo  क०  गोपालन :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  उचित  मूल्य  वाली  दूकानों  पर  बेचे  जाने  वाले  गेहूं  में  card wa  होती  |

 क्या  देहरादून  नगरपालिका  समिति ने  स्वास्थ्य  पदाधिकारी  के  कहने पर  हाल  ही

 में  लखनऊ  में  कोई  विश्लेषण  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  क्या  परिणाम  निकले  ?

 छाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  (att m0 श्र०  प्र०  जैन  ):  पौष्टिक  तत्वों  की  दृष्टि  से  भ्र नाज  में

 को  उतना  महत्व  नहीं  दिया  जाता  कौर  इस  लिये  उचित  मूल्य  वाली  दूकानों  पर  बिकने  वाले

 गेहू ंमें
 की

 मात्रा  का  पता  नहीं  लगाया  जाता

 ate  गत  छः  मास  में  २  नमूनों  का  विश्लेषण  किया  गया  था  उन  में

 से  कोई  ऐसा  नहीं  था  जो  मनुष्य  द्वारा  उपयोग
 के

 उपयुक्त  न  हो  ।  नमूनों  में  की  मात्रा

 निर्धारित  नहीं  की  गई  थी  ।

 मणिपुर  राज्य  परिजन

 ११४३४.  श्री  ले ०  अची  सिह  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 के  विभागीय Ria  द क  ग  य क्या  मनीपुर  राज्य
 परिवहन

 पर  सरकार  नियम  लागू  होते  हैं  या
 कि  उस

 उपक्रम  में  अलग  नियम हू  ;  श्र

 क्या  मनीपुर  राज्य  परिवहन  को  एक  वाणिज्यिक  उपक्रम  घोषित  करने  की  कोई  प्रस्थापना

 ?

 परिवहन  तथा  संवार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  इस  समय  मनीपुर

 राज्य  परिवहन  पर  सरकारी  नियम  ही  लागू  होते  इस  संस्था के  द  निक  ara के  लिए  एक

 विभागीय  नियम  पुस्तक  भी  है  ।

 जी

 मोटर  गाड़ियों  पर  कर  लगाने  को  एकरूप  नीति

 1१४३६.  श्री  झूलन  तह  :  क्या  fag  तथा  संचार  मंत्री
 ८  9eua h के

 अ्रतारांकित

 प्रश्न  संख्या  ३५३३  के  उत्तर के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  मोटर  गाड़ियों  पर

 कर  लगाने  की  एक  रूप  नीति  बनाने  श्र कर  से  होने  वाली  ara  को  विभिन्न  राज्यों में  कुछ  निश्चित

 झा धारों  पर  बांटने  के  लिपे  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  की  जाने  वाली  कार्यवाही  में
 क्या

 प्रगति  हुई  है  ?

 fat  wis  में
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 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  बहादुर )  :  क्योंकि  इस  सुझाव  से

 नीति  संबंधी  एक  बहुत  बड़ा  मामला  पैदा  हो  जाता है  इस  लिये  भ्र भी  राज्य  सरकार  को  इस
 बात

 के

 लिये  राजी  किया  जा  रहा  है  कि  वह  मोटर  गाड़ियों  पर  लगाये  गये  विभिन्न  करो ंको  एक  ही  कर  में

 शामिल  कर  के  उसकी  वसूली  का  काम  एक  ही  aH  को  सौंप  दे  उसका  उच्चतम स्तर

 मद्रास  की  दरों का  94.0  प्रतिशत  निश्चित  कर  दे  ।

 तुफान  एक्सप्रेस

 नें  9४३७  श्री  विनती  सिर  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १९५८ से  २८,
 फरवरी

 PRUE  तक
 की

 कालावधि
 में  दिल्ली  से

 कलकत्ता

 जानें  वाली  तूफान  एक्सप्रेस  कितनी  बार  समय  पर  चली ;

 (
 \  क्या  यह  सच  है

 कि
 तूफान  एक्सप्रेस  देरी से  चलती  है  ;  पौर

 यदि हां  ,  तो  इसे  ठीक  समय  पर  चलाने  के  लिये  क्या  कार्यवाही की  जा  रही  है
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़  खां  )  अझर  इस  अ्रवधि  में  तूफान  एक्सप्रेस

 गाड़ियां  दिल्‍ली  में  €  ८  बार  हावड़ा में  १३१  बार  ठीक  समय  पर पहुंची ।

 रेल  प्रशासन रेलवे  बोझ  इस  बात
 पर  बराबर  ध्यान  दे  रहे  हैं

 कि
 तूफ़ान

 एक्सप्रेस

 गाड़ियां  ठीक  समय  पर  चलें  ।  डिविज़नल हैडक्वाटर  दोनों  स्तरों  पर  रेलवे  बोर्ड के

 दफतर  में  भी  इन  गाड़ियों  के  भ्रांत-जाने पर  पूरी  निगरानी  रखी  जाती  हैँ  कौर  इनको  समय  पर  चलाने

 के  लिये  हर  कोशिश  जारी  रहेगी

 बम्बई  राज्य  द्वारा  तकनीकों  की  मांग

 1१४३८.  श्री  श्रीधर  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  बम्बई  राज्य  सरकार  ने
 पश्चिमी

 तट  के
 छोटे

 पत्तनों
 के

 लक्षण

 के  लिय  कौर  अधिक  तलकर्षकों  (  ड्रेस  )  की  मांग की  है  ;

 यदि  तो  कितने  तल कर्षक  (  ड्रेसेज  )  भेजे  गये  हैं  ;  aK

 यदि  झ्र भी  तक  कोई  नहीं  भेजा  गया  है  तो  कब  तक  भेजा  जायेगा
 ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  (sit  राज  से  एक
 विवरण  सभा-पटल पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  ४,  भ्रनबन्ध  संख्या  ६]

 मेडिकल  कालेजों  में  महिलाओं  के  लिये  रक्षित  स्थान

 1१४३६.  श्री  जाघव  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  कूछ  राज्यों  में  यह  विचार  किया  जा  रहा  है  कि  वहां  के  मैडिकल

 कलिजों में  महिलाओं  के  लिये  रक्षित  स्थान  कम  कर  दिये  जायें

 यदिहां,तोवे  कौन  से  राज्य हैँ  ;

 क्या  सरकार  ने  इसका  पता  लगाया  है  ;  भ्रौर

 )  यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार की  प्रतिक्रिया क्या  है
 ?

 ———_—_—  a

 मूल  अग्रजा

 434  (Ai)
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 स्वास्थ्य  मंत्री  करमरकर  ):  सरकार के  पास  उपलब्ध  जानकारी  के

 म  |  ह  लाखों
 के

 लिये
 रक्षित  स्थानों

 में  कमी
 करने

 का
 विचार  नहीं  कर  रही  है

 |

 से  wet  उत्पन्न
 नहीं  होते  ।

 दिल्‍ली  में  श्रायात  किये  gt  गेहूं  का  वितरण

 श्री  राजेन्द्र  सिह  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  दिल्ली  में  आयात किये  हुए  गेहूं  के  वितरण  का  ठेका  एक

 सहकारी  समिति  को  दे  दिया है  ;

 क्या  सरकार  को  इस  बात  का  पता  है  कि  व्यापारियों  को  इस प्रकार के  गेहूं  की  बिक्री

 के  परमिट  कुछ  प्रसंगेतर  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  दिये  जाते  हैं  |

 क्या  सरकार  को  इस  सहकारी  समिति  के  पदाधिकारियों  के  ख़िलाफ़  हिसाब-किताब  में

 मनमानी  करने  की  शिकायतें  मिलीं  हैं  ;

 यदि  तो  इस  मामले  में  तब तक  कया  कार्यवाही की  गई  है  ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  (sit  न  प्र०  जेन )  :  दिल्‍ली के  ग्राम्य  तथा  बाहरी  क्षेत्रों

 के  उपभोक्ताओं  में  वितरण  के  लिये  सरकार  ने  कई  रजिस्टर्ड  सहकारी  समितियों
 सवा  नज  गर  दूकानों  को

 आयात  किये  गेहूं  के  कोटे  दिये

 जी  नहीं  ।

 एक  सहकारी  समिति
 के

 खिलाफ  लगाये  गये  आरोप  जांच  करने  पर
 ai

 सिद्ध

 हुए  1

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता

 रेलवे  कार्यालय  में  पटाखे  का  विस्फोट

 Sf  श्री  संगण्णा
 गर  १४४१.

 श्री  नवल  प्रभाकर

 क्यां  tere  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  नई  दलल में
 उत्तर  रे  लवे  डिवीजनल  सुपरिंटेंडेंट  के  कार्यालय  में

 १०  Paué  को  एक  पटाखे  का  विस्फोट  हो  गया  था  ;

 यदि  तो  यह  पटाखा  उस  कार्यालय में  कैसे  पहुंचा  5

 क्या  उस
 कार्यालय  में  पहरा  देने  कौर  रक्षा  करने  वाले

 कर्मचारी  तैनात  नहीं  किये

 जात े;

 क्या  इस  से  कोई  हताहत  हुमा  ;

 क्या  इस दुर्घटना  के  लिये  किसी  को  जिम्मेदार  ठहराया गया  है  ?

 उपमंत्री

 शाहनवाज
 खां  )  जी

 मूल  mae
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 पता  नहीं  ।
 स्थानीय  पुलिस  भर  रेलवे  सुरक्षा  दल

 की
 इंटेलिजेंस  ब्रांच

 इस
 मामले  की

 जांच कर  रही  हूँ  ।

 नह  केवल  गेटों  पर  तैनात  रहते  हैं  ;

 एक  भी  नहीं  ।

 रही  है  ।
 (=)  qq  १

 उत्तर  प्रदेश  में  सहकारी  चीनी  मिलें

 ११४४२.  श्री  स०  म०
 क्या  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  RaY-Ko TAT TAT A HF WX में  उत्तर  प्रदेश  में  कुछ  पौर  सहकारी  चीनी  मिलें  चलायी  जायँगी
 ;

 यदि  तो  ऐसे  कारखानों  की  संख्या  कितनी है  ;  कौर

 क्षमता
 कितनी  होगी  ?

 सामुदायिक
 विकास  तथा  सहकार  उपमंत्री

 ब०
 स०  :

 जी  नहीं  ।

 शर  et  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 परिवार  नियोजन  गवेषणा  केन्द्र

 श्री  विभूति  मिश्र  :  कया  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रव्यापी पैमाने
 पर  जनसंख्या पर  नियंत्रण  करने  की  समस्या  पर  गवेषणा  के  लिये

 क्या  सरकार  का  विचार  एक  सुदृढ़  केन्द्रीय  संस्था  स्थापित  करने  का  है  ;  कौर

 यदि  तो  वहां  किस  प्रकार  की  गवेषणा  की  जायेगी  ।

 स्वास्थ्य  मंत्री  :  पर

 मध्यवर्ती  पत्तनों  का  बिकास

 T*VECE  श्री  आसर
 :

 व्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  बम्बई  सरकार  ने  बम्बई  राज्य  के  पन्द्रह  पत्तनों  को  मध्यवर्ती  पत्तनों

 क  रूप  में  विकसित  करन  की  घोषणा  की  है  ;

 यदि  तो
 इन  पत्तनों  के  नाम  क्या  हैं  द

 क्या  इन  सभी  पत्तनों  का  विकास  कार्य  सरकार ने  आरम्भ  किया है  ;

 किन-किन  पत्तनों  पर  विकास  art  भ्नारम्भ  नहीं  gare  ;

 (=)  विलम्ब के  क्या  कारण
 ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राज  weet)  :  से  लोक

 सभा-पटल  पर  एक  विवरण रखा  जाता है  ।

 मूल  भ्रंग्रेजी में
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 विवरण

 आर  कुछ  छोटे  पत्तनों  को  मध्यवर्ती  पत्तनों  की  श्रेणी  में  लाने  के  लिये  कोई

 औपचारिक  नहीं  हुई  हू  ।  लेकिन  १८  छोटे  पत्तनों  जिन  से  वर्ष  में  पहले  एक  लाख
 टन

 या  उस  से  श्रमिक  माल  कराता-जाता  था  या  जिन्हें  प्राय  कारणों  से  महत्व  का  माना गया  उन्हें  पिछले

 ७  aa  से  मध्यवर्ती  पत्तन  माना  जाता  रहा है  ताकि  उनके  प्रति  उचित  दृष्टिकोण  अपनाया जा
 सके

 श्र  छोटे  पत्तनों  में  करते  क्षा कृत  महत्वपूर्ण  पत्तनों  पर  ध्यान  केन्द्रित  किया  जा  सके  ।  इन  १८  पन्नों

 में  से  €,  वे  बेदी  ate  नीलामी

 बम्बई  राज्य  में  स्थित हैं  ।

 इन  पत्तनों के  विकास  का  काय  पालन  उत्तरदायित्व  बम्बई  सरकार  में  निहित  है  ।

 ज्ञात  है  कि  सरकार  इन  पत्तनों  से  संबंधित  द्वितीय  योजना  में

 को  पूरा
 कर

 रही  है
 ।

 एक  भी नहीं  ।

 (=)  set  उत्पन्न नही  होता

 के  सवारी  डिब्बों  को  aq  रोक Per

 1२१८०.  श्री
 राम  कृष्ण  गुप्त  :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  tas  के

 सवारी  डिब्बे  खरीदने
 में  पिछले  श्राठ  वर्षों  में  कितनी  विदेशी  मुद्रायें  व्यय  हुई  हैं

 ?

 रेलवे  उपमंत्री  eas  रेलवे  के  सवारी  डिब्बे  खरीदने के  लिये  RRYo-4Z ह
 से  PEY-AS  तक

 के
 श्राठ  वर्षों  में  किये  गये  भुगतान  के  भ्रनुसार  भारतीय  रेलवे  द्वारा

 १३'  ०७  करोड़  रुपये  की  विदेशी  मुद्दों  व्यय हुई  हैं

 इन  आंकड़ों  में
 वे

 सवारी  डिब्बे  शामिल नहीं  जो
 टी०  सी०

 एम०  या  कोलम्बो

 योजना  के  सहायता  के  रूप  में  मिले  हों  या  भारतीय  रेलवे  को  छोड़कर

 wa  सरकारी  विभागों  दारा  खरीदे  गये  हों  ।

 रेलवे-स्टाइल  पर  खाने  के  रस्ते  पैकेटों  की  बिक्री

 1२१८१.  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त
 :

 कया  रैली  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  खानें

 के
 सस्ते  पैकेटों  की  बिक्री

 के
 लिये  प्रत्येक  जोन  के  कौन-कौन  a  स्टेशन  चुने गये  हैं  ?

 रेलवे  उपमंत्री
 दाहनवाज्ञ  एक  विवरण  लोक-सभा पटल  पर  रखा  जाता है  ॥

 परदिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  ७]

 बहु प्रयोजनीय  शौर  बड़ी  सिचाई  प  रि योजनायें

 1२१८२.  श्री
 राम  कृष्ण  गुप्त  :  कया  सिचाई ate  विद्युत  मंत्री यह  बताने  की

 करेंगे  कि  :

 कल्पित  राज्य  में  अरब
 तक  कौन-कौन  सी  बहु प्रयोजनीय ak  बड़ी  सिंचाई

 परियोजनाओं  ay  - 2 1...
 i  bl  he  Q) 4  चा

 —

 tat  ग्रेजी  में
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 सिप् ह  ब प्रत्येक  राज्य  में  इस  समय  किन  बहु प्रयोजनीय  शौर  बड़ी  सिंचाई  oft

 पर  निर्माण  कार्य  हो  रहा  भ्र

 प्रत्येक  राज्य  में  किस  प्रकार  ac  किन-किन  नयी  योजनाओं  के  संबंध  में

 जांच  हो  रही

 सिचाई  शौर  विद्युत  उपमंत्री
 :  से  अपेक्षित  जानकारी का  एक

 विवरण  लोक-सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  परि  बिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  ८]

 रेलवे  माल  डिब्बे  तेयार  करने  वाले  कारखाने

 रामकृष्ण  गुप्त

 श्री  वती  मिश्र

 थ  श्री  सिद्धनंजप्पा

 रेलवे  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देशमें  रेल
 के

 माल  डिब्बे  बनाने  वाले
 कुल  कितने  कारखाने हैं  सनौर  इनकी

 वारिक

 उत्पादन  क्षमता
 कितनी

 gays  में  भारत में  कुल  कितने माल  डिब्बे  बनाये  कौर

 इसी  अवधि  में  कीश-किस
 देश  से  कितने-कितने  माल  डिब्बों

 का  आयात  किया

 ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़
 wh

 कारखानों  की  संख्या

 वार्षिक  उत्पादन  क्षमता

 स्थापित  हो
 ते

 विकसित
 होने

 at

 8 ~  to*  ACE ACE

 *
 इसमें  वह  एक  कारखाना  शामिल  नही ंहै  जिसने  माल  डिब्बे  बनाने  के  कौर  अ्राडर

 PBUsE  ।

 (7)  १  आ्रास्ट्रिया  &&o

 बेल्जियम  RE

 way  १४५०

 इटली  २८२

 ब्रिटेन  Wig

 a

 PXER २
 fa  eR

 प्रंग्रेजी  में
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 दिल्‍ली  कौर  फुलेरा  के  बीच  जनता  गाड़ी

 1२१८४.  श्री  राम  कृष्ण प्त  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  सरकार  को  इस  आशय  के  अभ्यावेदन  मिले  हैं  कि  दिल्‍ली  कौर  फुलेरा

 के  बीच  एक  एक्सप्रेस  या  जनता  गाड़ी  चलायी

 यदि  तो  उनपर  क्या  निश्चय किया  गया  है  ?

 उपमंत्री  शाहनवाज़ at  )  यह  श्रग्यावेदन मिले  हैं
 कि  दिल्‍ली  कौर

 फुलेरा  के  बीच  रींगस  होकर  एक  अतिरिक्त गाड़ी  चलायी  जाय

 इस  सेक्शन  पर  इतना  यातायात  नहीं  है  जिससे  एक  अतिरिक्त  गाड़ी  चलानाः

 उचित  प्रतीत

 बम्बई  राज्य  में  गोशालाश्रों के  लिय  श्रमदान

 1२१८५.  श्री  पांगरकर  :  कया  खाद्य तथा  कृषि  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 गोशालाओं  के  विकास  के  लिये  PENG—YVE  में  ga  तक  केन्द्रीय  सरकार ने  बम्बई  राज्य

 को  कितने  अनुदान  दिये हैं  ?

 गोशालाओं  के  विकास  के  लिये  g&Xc- fara  तथा  कृषि  मंत्री  श्र०  प्र०

 €  में  केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  बम्बई  राज्य  को  १.६४  लाख  रुपयों  की  राशि  आवंटित

 की  गयी है

 बम्बई  राज्य  के  लिये  सिचाई  योजनायें

 1२१८६.  श्री  पारकर  क्या  खाद्य  तथा

 कृषि

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 सिंचाई  संबंध  छोटे  निर्माण-कार्यों
 के

 लिये  में  बम्बई  राज्य  को

 कितनी  राशि  श्रावंटित की  गयी  थी  ate  वास्तव  में  कितनी  व्यय  हुई  ak

 इन  निर्माण  कार्यों  के  फलस्वरूप  कितनी भूमि  में  खेती  ares हो  गयी  है  ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  श्र०  प्र०  सिंचाई  संबंधी  छोटे  निर्माण  कार्यों

 के  लिये  PeYo—-¥s  में  बम्बई  राज्य को  आवंटित  की  गयी  राठी  290.0  ४६  लाख  रुपये

 राज्य  सरकार  द्वारा  दी  गयी  जानकारी के  अनसार  सिंचाई  संबंधी  छोटे  निर्माण  कार्यों

 पर  FEY NS  में  हुश्न  वास्तविक  व्यय  BYZL0€&  लाख  रुपये  का

 प्राप्त  जानकारी  के  अनुसार  १९४७-४८  में  सिंचाई  संबंधी  छोटे
 ~

 कार्यों  स  १.४४  लाख  एकड़  भूमि  को  लाभ  w  ।

 बम्बई  में  उचित  मूल्य  द्

 1२१८७.  श्री  पांगरकर :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 कया  बम्बई
 की  उचित  मूल्य  वाली  दूकानों के  कार्य  के  संबंध  में  PEYS—KE

 में  अब  तक  सरकार को
 कोई  fsr  re  fret  शर

 मल  में
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 यदि  तो  ये  शिकायतें  किस  प्रकार  की  है ं?

 fara  तथा  कृषि  मंत्री  to  प्र०  :

 शिकायतों में  यह  आरोप  लगाया
 गया

 था

 (१)  दूकानें  पर्याप्त

 (२)  स्टाक  अपर्याप्त  है  कौर  चावल
 कम  दिया  जाता  है  ;

 (३)  ज्यादा  कीमत  वसूल  की
 जाती

 (¥)  विहित  मात्रा  से  अधिक  अनाज  बेचा  जाता  है  ;

 (4)  दूकानदार  नकदी  की  रसीद  नहीं  देते  या  झूठी  रसीद  देते

 (६)  किया  गया  गेहूँ  घटिया  किस्म
 का

 उत्तर  रेलवे  के  स्टेशनों  पर  यात्री-सुविधाए

 1२१८८.  श्री  दी०  do  फार्मा  :
 कया  रेलवे  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 उत्तर  रेलवे  के  निम्नलिखित  सेक् शानों  के  स्टेशनों  पर
 प्रथम

 पंचवर्षीय
 योजना  में

 किन-किन  यात्री  सुविधाओं  का  उपबन्ध  किया

 (१)  और

 (२)  पठानकोट-जोगिन्दर  कौर

 किस  प्रकार  का  निर्माण-कायें  किया  गया  और  प्रत्येक  निर्माण  कार्य पर  अब  तक

 कुल  कितना  व्यय  ?

 रेलवे  उपमंत्री
 :  ake  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  में

 भ्रमृतसर-पठानकोट  कौर  पठानकोट-जोगिन्दर  नगर  सेक्टरों  पर  जिन  यात्री  सुविधाओं  का

 उपबन्ध  किया  गया  उनका  विवरण  कौर  लागत  इस  प्रकार

 श्रमृतसर-पठानकोट  सेक्शन

 रुपये
 ~

 g  बटाला--प्लेटफा्म  को  ऊँचा  उठाना  १९,३२०

 र  गुरदासपुर--,प्लेटफाम  पर  शेड  डालना  2E,98R

 दे  १०,७६७ वरक़ा--तृतीय  श्रेणी
 का  प्रतीक्षालय

 २६,१६३

 पठानकोट-जो  विन्दर  नगर  सेक्शन

 १.  बेजनाथ  पिरोला  पानी  छानने  कौर  उसमें  क्लोरीन

 २.  पालमपुर  पंजाब  मिलाने वाला  संयंत्र  ४०,३८२

 YX,  अ्रनूर--४
 ख  शौच-गृह  १५७,  85

 प्रंग्रेजी  में
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 रु०

 पंच--नया  फ्लैग-स्टेशन  रुखी  Ce 3  FEE

 सल्ला--नया  फ्लैग  स्टेशन  हाल्ट  ३  ६८४

 ज्वालामुखी  रोड--पहले  दर्जे  का  प्रतीक्षालय  meet

 कांगड़ा--प्रतीक्षालय  RRR

 नगरोटा  से  जोगिन्दर  नगर-लकड़ी  की  बेंचे  cy,
 रे

 १०

 ११  १६,०००

 मए

 त

 की  इमारत

 मध्य  रेलवे  में  माल  डिब्बों  का  लादा  जाना

 1२१८६.  श्री
 दलजीत  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  Peys-¥E

 में  रखता  मध्य  रेलवे  के  स्टेशनों  पर  उत्तर  रेलवे  के  स्टेशनों  के  प्रतिदिन  औसतन  कुल

 कितने  माल-डिब्बों  लादे  गये ?

 रेलवे  उपमंत्री  aerate  १९४५८  से  २८  PeXE  तक  की

 gata  में  मध्य  रेलवे  के  स्टेशनों  से  उत्तर  रेलवे  के  स्टेशनों  के  लिये  रोजाना  औसतन  १८७.

 बड़ी  लाइन  के  कौर  ६  मीटर  लाइन  के  डिब्बे  लादे  जाते  थे  ।

 उड़ीसा  में  स्टेशनों  पर  बिजली  लगाना

 1२१६०.  श्री  Jo  के०  देव :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  उड़ीसा  के  उन  स्टेशनों
 जहां

 बिजली  उपलब्ध  बिजली
 ~

 लगान  वाली  ;

 यदि  तो  यह  काम  कब  तक  पुरा  हो  जाने  की  संभावना

 तभी  कितने  और  किन-किन  स्टेशनों  पर  बिजली  नहीं  लगी  कौर

 १६४८-५६  १६४९-६०  में  ऐसे  कितने  स्टेशनों पर  बिजली  लगने  वाली  है
 ?

 रेलवे  उपपंत्रो  सें  ०  जी  भारतीय  रेलवे पर  पड़ने  वाले

 सभी  स्टेशनों  पर ।

 से  ऐसे  gins  प्रत्येक  राज्य
 के  भ्राता पर  नहीं  रखे  जाते  ।

 यदि  मांगे  तो

 tat  जोनों  या  जिलों  इरादी के  were  पर  इस  प्रकार  की  जानकारी  दी

 जा  सकती है  ।

 इंजनों  का  फेल  हो  जाना

 1२१६१.  श्री  दी०  सन्
 :  क्या  रेलवे  मंत्री यह

 बताने
 की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 भारतीय  रो ~  वेज  की  प्रत्येक  रेलवे  में  प्रतिमास  कुल  कितने-कितने  इंजन  फेल

 हुए  खींचने  में  असमथ

 मूल  म्रंग्रेजी  में
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 इंजनों  के  फेल हो
 जाने

 के  क्या
 कारण

 भविष्य में  इंजनों  को  फेल  होन ेसे  रोकने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  गयी  है
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़ at)  एक  विवरण  लोक-सभा पटल  पर

 रखा  जाता  परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  €]

 रेल-माग  के  नीचे  पड़ने  वाली  खानें

 1२१९२.  श्री  प्र०  गे  देव  :  क्या  रेलवे  मंत्री यह
 बताने  की

 कृपा  करेंगे
 कि

 देश  भर  में  रेलवे  लाइनों  का
 जो

 जाल  सा  बिछा  हुआ है  उसके  नीचे  कितनी

 खानें  पड़ती

 इन  खानों  के  कारण  कितनी  रेलवे  लाइनों  के  गिर  पड़ने  का  खतरा  है

 इस  प्रकार  के  खानों  को  बन्द  कराने  के  लिये  सरकार  को  खानमालिकों  को  कुल

 कितना  मश्रावजा  देना  और

 इस  मामले  में  सरकार  क्या  कार्यवाही  करने  वाली  है
 ?

 गा लिसी रा fad  उपमंत्री  सें०  व०  राम स्वामी )  च्  निकाय  सदस्य  का  प्रयोजन  उन

 कोयला  खानों
 से  है  जिन  तक  दक्षिण-पूवे  कौर  पूर्वे  रेलवे  जाती हैं  यदि  तो  उत्तर  इस

 प्रकार

 X42o  ।

 एक  भी  नहीं
 ।

 कुछ  नहीं
 ।

 रेलवे  की  भूमिक नीचे  अथवा  उसकी  are  को  बढ़ते  खाने  वालें कार्य  की

 निगरानी  करने  कौर  उसका  हिसाब  रखने  के  लिये  रेलवे  ने  धनबाद  में  एक  खनन  मंत्रणा

 संगठन  बनाया  कोयला  समवाय  जब  भी  सरकारी  भूमि  की  कौर  काम  बढ़ाते  हैं  तो  उन्हें

 भूमि  भ्र धि ग्रहण  खान  भारतीय  खान  अधिनियम  कौर  उन्होंने  रेलवे  के  साथर  जो

 करार  किया
 हैं  उसके  भी

 अधीन  रेलवे
 को  इस  बात  की  सूचना  देनी  पड़ती  ऐसा  नोटिस

 मिलने  पर  कोयला  सेवायों  से  यह  कहा  जाता है  कि  वे  ऊपर  की  रेलवे की
 भूमि

 वो  लिये

 पर्याप्त  छोड दें  ।

 चिदम्बरम  स्टेशन  को  नये  नमने  का  बनाना

 1२१९३.  श्री  पांगरकर  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 )  दक्षिण  के  चिदम्बरम  स्टेशन  को  नये  नमूने  का  बनाने  के  लिये
 REXE—FoO

 में  कुल  कितनी  राशि  मंजूर  की  गयी  wk

 उपर्युक्त  स्टेशन  को  नये  नमूने  का  बनाने  कार्य  कब  तक  पूरा  हो

 उपमंत्री  दाहनवाज् खां  ):  इस  कार्य के  लिये  PeXE  म॑
 रे

 %,000

 रुपयों  के  व्यय  व्यवस्था है
 आप

 हि  में



 eto  लिखित  उत्तर  nd  oe OS

 यह  कार्य  PEKO-|2  में
 पूरा हो  जाने  की  संभावना है  ।

 mars  हवाई  खडों  पर  विशिष्ट  व्यक्तियों
 के

 लाउंज

 1२१६४.  श्री  दिनेश  fag:  क्या  परिवहन
 तथा

 संचार  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fa :
 ~

 क्या  झ्र सैनिक  हवाई  asst  में  विशेष  प्रतीक्षा-कक्ष  विशिष्ट  व्यक्तियों  क

 लाउंजों  केरूप में  सुरक्षित  रहते

 यदि  तो  किस  वर्ग  के  लोग  उनका  उपयोग  कर  सकते हैं  ?

 fades  उदयन  उपमंत्री  मही उद्दीन  )  :
 जी  हां  ।  कुछ  हवाई  अ्रडडों पर पर

 कुछ  विशेष  प्रतीक्षा  कक्ष  होते  हैं  ।

 ये  कक्ष  उच्च  पदस्थ  विदेशी  महानुभावों  के  लिये  होते  जब  ऐसे

 महानुभाव  इनका  उपयोग
 न

 कर  रहे  हों  ऐसे  समय  wey  महत्वपूर्ण  व्यक्ति  भी  यदा-कदा  उनका

 उपयोग  कर  सकते हैँ  ।

 उड़ीसा  सरकार  द्वारा  चावल  कौर  घान  को  खरीद

 1२१६५.  श्री  पाणिग्रहण  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री यह
 बताने

 की  कृपा  करेंगे

 उड़ीसा  सरकार
 ने  अपने  हिसाब  में  की  गयी  खरीद  के  अलावा  भारत  सरकार

 के  हिसाब  में  अरब  तक  कितना-कितना  चावल  कौर  धान  खरीदा

 भारत  सरकार  ने  राज्य  सरकारे  को  अरब  तक  इस  खाते  कितना  पेशगी  धन  दिया

 ह

 PEUE  के  बाद से  भारत  सरकार  ने  पश्चिम  बंगाल को  उड़ीसा  से  कुल

 कितने  धान  का  संभरण  किया  कौर

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  प्रतिमन  कितने  भाव  यह  चावल  ak  धान

 केन्द्रीय  सरकार  से  खरीद  रही  ak

 riers ६ पश्चिम  बंगाल  सरकार  राज्य  में  चावल  देकर  घान |  किस  भाव  पर  बेच  रही

 tara तथा  कृषि  मंत्री  to  प्र०  जैन  ):  १३  geKE  तक  उड़ीसा  में

 केन्द्रीय  सरकार  के  हिसाब a  खरीदे  गये  चावल  त्र  धान  का  परिमाण  निम्नलिखित

 चावल  X%,&oo  टन

 धान  Re,  Yoo  टन

 १२४५  लाख  ७  ।

 उड़ीसा से  पश्चिम  बंगाल
 को  भ्रामक  जो  20,000 cq FT टन  का  झआावंटन हुमा  है  उसमें

 से  १३,१४०
 टन  धान  १३  PeuE  तक  पश्चिम  बंगाल को  भेजा जा  चुका  है  ।

 मूल  भ्रंग्रेजी  में

 *V.I.P.  Lounges
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 उड़ीसा  में  केन्द्रीय  सरकार  के
 लिये

 जो
 खरीद

 की  गयी  है  उसमे ंसे  प्रभी तक  पश्चिम

 बंगाल  को  चावल  नहीं  दिया  गया  धान के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  परिचित  बंगाल  से

 matt  लागत  वसूल  करेगी  जो  लगभग  निम्नलिखित  होगी

 किस्म  भेजने  वाले  स्टेशन  तक  रेल  पर्यन्त  निःशुल्क बोरे  में  प्रतिमन

 भाव

 सामान्य  20.24% WT २४  रुपये

 ब  fe  १० ७४५  रुपये

 बहुत  बढ़िया  ११.४५  रुपये

 DAA म  mara  पश्चिम  बंगाल  में  घान  saa  को  नहीं रूपभेदित  राशन  योजना

 दिया  जाता  ।  चावल  चाहे  जहां  से  मिला  उसे  चावल  की  किस्म  सरकारी  गोदाम
 से

 वितरण  केन्द्र
 की  दूरी के

 आधार
 पर

 ४४
 से

 ५८  नये  पैसे  तक  प्रतिषेध
 के  भाव  से  बेचा

 लक्की  दीप समूह  में  अन्तरिक्ष  विज्ञान  सम्बन्धी  केन्द्र

 1२१९६.  श्री  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  लक्की  द्वीपसमूह  के  द्वीप  में  एक  अन्तरिक्ष  विज्ञान  संबंधी

 केन्द्र
 की

 स्थापना  करने
 कौर  जमीन  दीवी  वाले  केन्द्र का  स्तर  ऊँचा  उठाने  का  कोई प्रस्ताव है

 श्र

 यदि  at,  तो  यह  प्रस्ताव इस  किस  स्थिति  में  है
 ?

 twats  उड़ इयन  उपमंत्री
 :  at

 श्रान्द्रोथ  द्वीप  में  एक  सतही  wader  विज्ञान  वेधशाला  के  कौर  ata  दीवी

 में  एक  मिले जुले  सतही
 a

 पाइलट  बैलून
 वेधशाला

 की
 स्थापना

 के  लिये  उपयुक्त  स्थान

 चुनने  के
 प्रारम्भिक  सर्वेक्षण  १९४५८  में

 किया
 गया  था

 ।  लेकिन  इन

 वेघशालौों  का  निर्माण  तत्काल  श्रारम्भ  नहीं  किया  जा  सकता  क्योंकि  इन  दोनों  में

 से  किसी  में  भी
 met

 तार  संचार
 की  ऐसी  सुविधायें  उपलब्ध  नही ंहैं

 जिनसे
 भारत  की  मुख्य

 भूमि  के  मौसम  संबंधी  भविष्य  वाणी  करने  वाले
 कार्यालयों

 को  वहां  से  पर्यवेक्षण संबंधी
 प्रेषित  किये  जा  सकें

 बम्बई  राज्य  के  लिये  सिचाई  योजनायें

 1२१९७.  श्री  पांगरकर  :
 कया  सिचाई  श्र  विद्युत  संत्री  १६  १९५९  के  अतारांकित

 प्रदान  संख्या
 VRE

 के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 .a WE ACES Gas  में  बम्बई  राज्य  की  बड़ी  तथा  मध्यम  सिचाई  योजनायें  के  लिये  frat

 रित  किये  गये  १४ .  ६०  करोड़  रुपयों  में  से  वास्तव में  कितनी  राशि  खर्चे  की  गयी  थी  ;  शौर

 उन  योजनाओं  के  परिणामस्वरूप  कितने  एकड़  भूमि  की  fon  की  जा  सकी  है  ?

 सिंचाई  और  विद्युत  उपमंत्री  (at  @eUous 7
 में  बड़ी  तथा  मध्यम  सिंचाई

 परियोजनाओं  पर  कुल  १२ .  २८
 करोड़  wa

 खर्चे  किये  गये  थे  ।

 भ्रंग्रेजी  में

 Economic  cost
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 PEXO-NS  में  कुल  लगभग  2,235,000  एकड़  भूमि  की  सिंचाई  की  गयी

 wath  कुल  २,२१,०००  एकड़  भूमि  की  सिंचाई  क्षमता  थी  |

 नागपुर  में  कालेज

 1२१९८.  श्रो  राम  कृष्ण  गुप्त
 :

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  नागपुर  में

 कालेज  की  स्थापना  संबंधी  प्रस्थापना  की  इस  समय  क्या  स्थिति है  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  बम्बई  सरकार  ने  नागपुर  में  दन्तचिकित्सक  कालेज  की

 इमारत  बनाने  के  लिये  भ्रावश्यक  योजना  तथा  प्राक्कलन  मंजूर कर  दिये  हैं  ate  काम  शीघ्र  ही

 कर  दिया  जायेगा  |  इमारत  तैयार  हो  जाने  पर  शीघ्र  ही  कालेज  प्रारम्भ  कर  दिया  जायेगा  ।

 रेलवे  म
 ~

 ATT

 1२१९६,  पंडित  हवा  ना०  तिवारी  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेलवे  प्रशासन  चलती  हुई  गाड़ियों  तथा  स्टेशन  are  में  होने  वाली  हत्यारों

 तथा  चोरियों  के  मामलों के  संबंध  में  स्वयं  इसनर  रिकार्ड  रखता  याकि वह  इन  आंकड़ों

 लिये  राज्यों  के  पुलिस  विभागों  पर  fx  करता  है  ;

 क्या  यह  ates  प्रति  वर्ष  के  अ्रतुसार.रखे  जाते  हैं  या  कि  वित्तीय  वर्ष  के  अ्रतसार ; भ् ;
 ह  र

 Reus  में  इस  प्रकार  के  कितने  मामले  हुये  थे
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  द्याहनवाजञ  :  चलती  हुई  गाड़ियों  कौर  स्टेशन  ash  में  होने

 वाली  चोरियों  के  मामलों  के  भ्रांकड़े  तो  रेलवे  प्रशासन  द्वारा  रखे  जाते  परन्तु  हत्यारों  डाके

 के  तथा  प्रिय  प्रकार  के  फौजदारी  मामलों  के  आंकड़े  राज्य  पुलिस  विभाग  द्वारा  रखे  जाते  हैं

 क्योंकि वे  मामले  तथा  व्यवस्था  के  मामले  हैं  कौर  उनका  संबंध  राज्य  सरकारों  से  है  ।

 वाकई  पत्री  वर्ष  के  अनुसार  रखे  जाते  ह  ।

 १९४५८  में  निम्नलिखित  मामले  हुये  थे

 a  ee
 Ly

 ह्त्या  डाके  0  ।  ANI
 य

 बड़ी  चोरी
 ee  rare

 CS  २६  ९३८  0,848

 उत्तर  प्रदेश
 में

 wet  wife
 की  कीमतें

 1२२००.  श्री  स०  म०  बनर्जी  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  १  gaye a से  सूजी  कौर  मेद ेके  भाव

 निर्धारित  कर
 दियें  हैँ  ;

 यदि  तो  कया  केन्द्रीय  सरकार  के  परामर्श  से  वैसे  भाव  निश्चित  किये  गये

 ?

 क्या
 गेहू  के  भाव

 भी
 निश्चित

 कर
 देने  के  संबंध  में  कोई  संभावना  e?

 मूल  अंग्रेजी  में
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 fata  तथा  कृषि  मंत्री  न्०  प्र०  wx  ).  केन्द्रीय सरकार  द्वारा  Te

 की  वस्तु भ्र ों  के  मिलों  के  भाव  निश्चित  किये  गये  थे  प्र  उन्हीं  मूल्यों  के  प्राकार  पर  राज्य  सरकारों

 ने  उचित  मूल्य  की  दूकानों  पर  फूटकर  बिक्री  के  लिये  कीमतें  निश्चित  की  हैं  |

 a
 उचित  मूल्य  वाली  दुकानों  से  गेट  की  बिक्री  के  लिये  कीमतें  निर्धारित  की  जा  चुकी

 ह

 दिल्ली  में  वितरण

 प्री  नवल  प्रभाकर २०१  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  में  प्रति  एकड़  अच्छी  a  अधिक  उपज
 के  लिये  वर्ष

 १६४८-५६  में  पुरस्कार  वितरण  के  लिये  कुछ  राशि  नियत  की  गई  थी ;

 यदि  तो  उन  किसानों  के  नाम  क्या  जिन्हें ये  पुरस्कार  दिये  गये  ;

 खेती  के  क्षेत्र  में  पुरस्कार  प्राप्त  करने  वालों  की  श्रहहताशओं  का  ब्यौरा क्या  है  ?

 खाद्य तथा  कृषि  मन्त्री  To  जेन  )  जी  नही ं।

 र  ही  नहीं  होता  ।

 दिल्‍ली  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  स्वास्थ्य  केन्द्र

 २२०२.  श्री  नवल  प्रभाकर  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि

 क्या  पालम  नरेला  स्थित  स्वास्थ्य  केन्द्रों  ने  दिल्‍ली के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कार्य

 दुरू कर  दिया  है

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  इन  केन्द्रों  के  लिये  इमारतें बनाई  गई  हैं  ;

 इन  इमारतों पर॑  कितना व्यय  होगा  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री
 :  पालम  स्वास्थ्य  केन्द्र  की  इमारत  पूरी  हो

 चुकी  है  केन्द्र  ने  कार्य  शुरू  कर  दिया  है  ।

 नरेला स्थित  स्वास्थ्य  केन्द्र  ने  अभी

 तक  कार्य
 शुरू

 नहीं  किया
 है  ।  नरेला में  केन्द्र  की  इमारत

 पुरी हो  चुकी  है  लेकिन  परिशोधी  सेब्नाओं की की  व्यवस्था  अभी  होनी है  ।

 रुपय

 (8)  पालम  १०,१२०

 (२)  नरेला  ०६,५५४ रे

 भी मल  प्रौढ़  भिलाई  के  बीच  गाड़ियां

 1२२०३.  श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर
 :

 कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भी मल  शौर  भिलाई
 के  ब

 कितनी
 गाड़ियां  चलती  हैं  ;

 ७७ ् भ्रंग्रेजी में में में
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 क्या  वे  गाड़ियां  गांधीधाम तक  भी
 जाती  हैं  ;

 क्या  इस  संबंध  में  कोई  अभ्यावेदन प्राप्त  gare  कि  उस  क्षेत्र  में  बहुत  कम
 गाड़ियां

 चलती  हैं  site  उन  में  किराया  तथा  भाड़े  के  दर  बहुत  ऊंचे  हैं  जिनके  कारण  उस  क्षेत्र
 के

 विकास  पर

 बुरा  पड़  रहा  है
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़  हर  तरफ  एक-एक  गाड़ी  चलती
 है

 नम्बर  २  ज०  एस०  बी०  समग्री-भीलनी  सवारी  गाड़ी  का  मिलती  स्टेशन पर
 नम्बर  ६४५  पालनपुर-गांधीधाम  तेज  सवारी  गाड़ी  से  मेल  होता है  ।  2  ज०  एस०  बी ०

 वहां पर  20.0  २५  बजे  पहुंचती  है  नम्बर  ६५  गाड़ी  वहां  से
 ००  ३६  बजे  चलती  है  1)  दूसरी

 दिशा  में  नम्बर  १  जे०  एस०  बी०  भीलनी-समग्री  सवारी  गाड़ी  जो  कि  भिलड़ी  से  ००  ४०  बजे

 चलती  उसका  नम्बर  ६६  डाऊन  गांधीधाम-पालनपुर  तेज  सवारी  गाड़ी से  कोई  मेल  नहीं  होता

 जोकि
 भिलड़ी  स्टेशन  पर

 ०३.  ११
 बजे  पहुंचती है  ।

 नम्बर  १  जे
 ०  एस०  बी०  का  ६६  डाऊन  से  भिलड़ी  स्टेशन  पर  मेल  कराने  के  लिये  उसे

 भग  ३  घंटे  देरी  से  चलाना  संभव  नहीं  क्योंकि  उस  स्थिति  में  नम्बर  १  so  एस०  बी०  समिति

 स्टेशन पर  ३०  के
 स्थान

 पर  लगभग  WR. zo  बजे  पहुंचेगी  कौर  वहां  पर  बारमेर  जाने  वाली

 गाड़ी  नम्बर  १  ज़॑०  ज०  बी०  समिति
 से  20.28 २३  बजे  चलती  प्रौढ़  जोधपुर  जाने  वाली

 गाड़ी  नम्बर  ३  ज०  न ०  बी०
 समदरी  से  १० १०  बजे  चलती  से  मेल  न  कर  सकेगी |

 ६६  डाऊन को  भी  गांधीधाम  से  लगभग  २  घंटे  पहले  अर्थात  १८  ४०
 बजे  की  अपेक्षा  १५.  ४०

 at  चलाना  संभव  नहीं  है  ।  क्योंकि  उस  स्थिति  में  वह  गांधीधाम  स्टेशन  पर  १८.  ०८  बजे  पहुंचने

 वाली  नम्बर  २४७  श्री  मूज-न्यू  कांडला  सवारी  गाड़ी  से  मेल  न  रख  सकेगी  कौर  फिर  ६६  डाऊन

 पालनपुर में  ४  ५६  बजे  की  पेक्षा  ०  १.  ५६  बजे  पहुंचेगी  कौर  इस  प्रकार  से  भ्रहमदाबाद  जाने  वाले

 यात्रियों  को  वहां  पर  ३  अप  दिल्‍ली  भ्रहमदाबाद  एक्सप्रैस  के  लिये  तीन  घंटे  प्रतीक्षा  करनी  पड़ेगी

 जोकि  पालनपुर से
 ४४

 बजे  चलती  है  ।

 नहीं  ।

 उड़ीसा  में  फलों  के  उद्यान

 1२२०४.  श्री  पाणिग्रहण  :
 क्या  खाद्य

 तथा
 कृषि

 मंत्री  €  १९५८  के  तारांकित  प्रश्न
 संख्या  ७४४ के  उत्तर  के  संबंध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  फलों  के  उद्यानों  का
 विकास  करने  के  लिये  उड़ीसा  सरकार  द्वारा  PEUR-KY

 में  किस  प्रकार  की  योजना  प्रस्तुत  की  गयी  थी  ;  श्र

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  मंजूरी  जाने  पर  भी  राज्य  सरकार  ने  वित्तीय

 नाइयों  के  कारण  उस  योजना  को  प्रारम्भ  करने  में  aol  असमर्थता  प्रकट  कीਂ  है  ?

 fara  तथा  कृषि  मंत्री  श्र०  जैन  )  :  सभा-पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता

 है  परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  १०]

 वह  योजना  वास्तव  में  प्रारम्भ  नहीं  की  गयी  थी  क्योंकि  राज्य  सरकार  को  अ्रतिरिक्त

 wa  के  उत्पादन  के  लिये  अन्य  अधिक  महत्वपूर्ण  योजनायें  प्रारम्भ  करनी  पड़  गयीं  थीं  ।

 में अंग्रेजी  |
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 उड़ीसा  में  बाढ़  नियन्त्रण  योजनायें

 1९२०५.  श्री  क्या
 सिचाई

 झर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  बाढ़  नियत्रंण  योजना  के  अधीन  PEUG-XY  में  Ye  oy  लाख  रुपयों
 की

 केन्द्रीय  सहायता  PEYO-NS  में  ४५.००  लाख  स्वयं  की  केन्द्रीय  सहायता से  कौन-कौन  सी

 परियोजनाओं  प्रारम्भ  की  गयी  थीं  ;

 क्या  PEUG-VE  में  बाढ़  नियन्त्रण  योजना  के  लिये  उड़ीसा  सरकार  को  कोई

 केन्द्रीय  सहायता  दी  गयी  है  ;  और

 यदि  तो  क्या-क्या  परियोजनाओं  प्रारम्भ  करने  का  विचार  है  ?

 सिचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री और  विद्युत  उपमंत्री
 :  PEUR—-UY  में  बाढ़  नियन्त्रण  योजनाश्रों

 के  लिये  उड़ीसा  सरकार  को  केन्द्र  की  प्रो  से  ६५  लाख  रुपयों  का  ऋण  दिया  गया  न  कि  LE  ०४५

 लाख  रुपयों  का  ऋण  जैसा  कि  प्रदान  में  बताया गया  है  ।  उस  वर्ष  राज्य  सरकार  द्वारा  नियन्त्रण

 संबंधी  ६५  योजनायें  प्रारम्भ  की  गयी  थीं  ।  उनमें दो  नदी  भ्रनुसंधान  ३३  बांध  बनाने  की

 १६  जल  निस्सारण  संबंधी  ११  भूमि  कटाव  की  रक्षा  करने  की  योजनायें

 बाढ़  स्तर  से  गांव को  ऊपर  उठाने  की  एक  योजना  सम्मिलित  है  ।

 QeYO-NS A में
 केन्द्र  की  भ्रोर से  ४५  लाख  रुपयों  का  ऋण  मंजूर  किया  गया  था  ।  उस  वर्ष

 १३२  नयी  योजनायें  प्रारम्भ  की  गयी  थीं  ।  उनमें  १०४  बांध  बनाने  की  १९  जल  निस्सारण

 १  भ्रनुसंधान  योजना  कौर  भूमि  की  कटाव  से  रक्षा  करने  कीਂ  ८  योजनायें  सम्मिलित  हैं  ।

 बाढ़  नियन्त्रण  योजनाओं  के  लिये  उड़ीसा  सरकार  को  १९४८-५९  के  लिये  ३०

 are  रुपयों  की  राशि  मंजूर  की  गयी  है  ।

 १९४८-५६  में  उड़ीसा  सरकार  ने  १८  नयी  योजनायें  प्रारम्भ  की  उनमें  १३

 बांध  बनाने  की  एक  जल
 निस्सारण  योजना  कौर  ४  भूमि  कटाव  की  रोक  थाम  करने  की

 योजनायें  सम्मिलित  हैं  ।

 प्रादेशिक  प्रयोगदालायें

 '
 1२२०६.  श्री  रास  कृष्ण  गुप्त  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 विभिन्न  प्रदेशों  में  स्थानीय  संसाधनों  के  शीघ्रता  से  एक  समान  विकास  करने  भ्र ौर  उनका  उपयोग

 करने  की  दृष्टि  से  प्रादेशिक  प्रयोगशालायें  स्थापित  करने  की  योजना  इस  समय  किस  स्थिति  में

 रहे ?

 तथा  कृषि  मंत्री  wo  प्र०  जैन  )  :  माननीय  सदस्य कुछ  एक  फसलों  के

 संबंध  में  गवेषणा  कार्य  प्रारम्भ  करने  के  लिये  देश  के  विभिन्न  स्थानों  पर  स्थापित  किये  जाने  वाले

 प्रादेशिक  गवेषणा  केन्द्रों  की  कौर  निर्देश  कर  रहे  हैं  ।
 यदि

 तो  तत्सम्बन्धी  स्थिति  इस  प्रकार

 है

 १.  तिलहनों  श्र  जानवर  बाजरा  के  सम्बन्ध में  प्रादे  शिक
 गवेषणा  को  गति  देने

 की  परियोजना  ।

 मूल  प्रंग्रेजी  में
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 कुल  १७  प्रस्थापित  केन्द्रों  में  से  ८  केन्द्रों में  काम  प्रारम्भ  हो  गया  है  ।  शेष  € केन्द्रों के  संबंध

 में  राज्य  सरकारों से  स्थान  शादी  के  संबंध  में  फैसला  होते  उन्हें  भी
 स्थापित  कर

 दिया  जायेगा
 |

 +
 <  मकका  ऑझ्रभिजनन  योजना

 योजना के  निर्धारित  १२  केन्द्रों  कौर  उप केन्द्रों में  से  १२  में  काम  प्रारम्भ हो  गया  है  ।  रोष
 १

 केन्द्र में  भी  काम  ant  वित्तीय  वर्ष  में  प्रारम्भ  कर  दिया  जायेगा

 ३.  मुख्य  फलों  के  सम्बन्ध  में  गवेषणा-कार्य  को  गति  देने  को  योजना  |

 फलों  के  संबंध  में  गवेषणा-कार्य  चलाने  के  लिये  कुल  १८  प्रादेशिक  केन्द्र  तथा  उप-केन्द्र  थापित

 करने का  विचार  किया  गया  है  |  उसके  लिये  केन्द्र  द्वारा  दी  जाने  वाली  वित्तीय  सहायता के  बारे  में

 विचार  किया  जा  रहा  है  ।  आशा  है  कि  इस  बारे  में  फैसला  होने  पर  शीघ्र  ही  कार्यान्विति  का  काम

 प्रारम्भ  कर  दिया  जायेगा  ।

 पटसन  सम्बन्धी  सम्मेलन

 1२२०७.  श्री  राजे  सिह  :  क्या  सामुदा ठीक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि

 क्या
 सरकार

 को
 ज्ञात  है  कि  पटसन  के  उत्पादकों  को

 पटसन
 की  उचित  मूल्य  देने

 के
 लिये

 उपाय  ढडने के  लिये  छः  भारत  के  राज्य  बैंक
 ae  सहकारी

 समितियों
 के

 प्रतिनिधियों
 का

 एक  सम्मेलन  था  ;

 उक्त  सम्मेलन  ने  क्या-क्या  सिफारिशें  की  थीं  ;  और

 सरकार ने  उनके  संबंध  में  क्या-क्या  निर्णय  किया है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  उपमंत्री  ब०  स०  :  पटसन
 के

 विक  उत्पादकों की  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिये  पटसन  की  सहकारी  समितियों  द्वारा  बिक्री

 पटसन  को  गोदामों
 में  रखने  कौर  उसे  तैयार

 करने  के  संबंध  में  हुई  प्रगति  पर
 पुनर्विचार  करने

 के  लिये  VR QUE  को
 कलकत्ता

 में  एक  सम्मेलन  था  |

 सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  जिसमें  बताया  गया  है
 कि

 सम्मेलन  में  किन
 क्या  निर्णय  किये  गये  थे  ।  लिये  परि  शिष्ट  ५,  श्रतुबन्ध  संख्या

 सम्मेलन  के  सुझाव  सामान्य  प्रकार  के  हैं
 ।

 उन्हें  कार्यान्वित  करने  का  काम  विभिन्न

 अ्रभिकरणों द्वारा  किया  जा  रहा  है  ।

 एक  अल्प  कालीन  उपाय  के  रूप  में  राज्य  व्यापार  निगम  ने  उड़ीसा
 पश्चिमी  बंगाल

 से  सहकारी  समितियों के  द्वारा  पटसन  खरीदने  की  एक  योजना  प्रारम्भ  की  थी  ॥

 सम्मेलन  में  दिये  गये  सुझाव  को  ध्यान  में  रखते  et  wa  निगम  ने  उक्त  चार  राज्यों  के  श्रे ति रिक्त

 उत्तर  प्रदेश  प्रौढ़  त्रिपुरा  से  भी  पटसन  खरीदना  स्वीकार  कर  लिया  है  |

 सम्मेलन
 के  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  से  विशेष  रूप  से  सिफारिश

 की
 है

 कि  जूट  मार्केटिंग  एंड  प्रोसेसिंग  सोसाइटीज़  को  वित्तीय  सहायता दी  जाये  ।  राष्ट्रीय  सहकारिता

 मूल  अंग्रेजी में
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 विकास  तथा  भांडागार  बोर्ड  प्रोसेसिंग  सोसाइटीज  को  वित्तीय  सहायता  देने  के  प्रश्न  पर  विचार  कर

 रहा  है  ताकि  वे  समितियां  प्रविधिक  व्यक्तियों  को  रोजगार  दे  सकें  ।  सहकारी  समितियों  को  सहायता

 देने  के  लिय  केन्द्रीय  सहकार  राष्ट्रीय  सहकारिता  विकास  तथा  भाण्डागार  बोर्ड  को  अधिक से अधिक से  प्रतीक

 राशि दे  रह  है  ।  ५८-५६  में  राष्ट्रीय  सहकारिता  विकास  तथा  भाण्डागार  बोर्ड  को  १००  लाख

 रुपये  मंजूर
 किये  गये  थे  शर

 यह  विचार है  कि  १९  YE—Ko  में  २००  लाख  रुपये  मंजूर  किये  जायें  |

 पटसन  उत्पादन  राज्यों में  कोआपरेटिव  मार्केटिंग  एंड  प्रोसेसिंग  सोसाइटीज़  को  इस  राशि से  पर्याप्त

 लाभ  होगा  ।

 बरदवान  स्टेशन  पर  उपरी  पुल

 1२२०८.  श्री  सुमन  घोष  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  १६५८ में  पुत्र  रेलवे  के  बर्दवान  स्टेशन  से  लगभग  ३०  लाख  यात्रियों

 का  से  केवल  गुजरने वाले
 यात्रियों

 को  छोड़कर  )  कराना  जाना  $  था  ;

 क्या  उन्हें  ज्ञात  है  कि  यात्रियों  को  art  जाने  में  बड़ी  कठिनाई  सामना  करना  पड़ा

 है  क्योंकि  वहां  का  ऊपरी  पुल  बहुत  तंग  है  पौर  उसके  ad  भाग  में  कोई  छत  नहीं है

 यदि  तो  सरकार  इस  संबंध  में  क्या  काय  वाही  करने  का  विचार  रखती  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  जिस  समय  हावड़ा-वेगवान  लाइन  पर  बिजली  से  गाड़ी  चलनी

 प्रारम्भ  हुई  उस  समय  पुल  को  नया  रूप  नहीं  दिया  गया  था  ;

 ?
 (=)  उक्त पुल  के  उत्तरी  भाग  के  मध्य  में  कितनी  चौड़ाई  है  सनौर  उसकी  कुल  कितनी  लम्बाई

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  Fo  :  gays  में
 विवाद  स्टेशन  पर  लगभग

 २७  लाख  यात्रियों  का  कराना  जाना  ट्झ्रा चडा  था
 |

 यात्री  कुछ  असुविधा  का  भ्रनुभव  कर  रहे  हैं  ।

 पुल  के  तंग  भाग  के  स्थान  पर  खुला  मार्ग  बनाने  उस  पर  छत  लगाने की  मंजूरी

 पहले  ही  दी  जा  चुकी  है
 ।

 हां

 (=)  चौड़ाई ४  फुट  १०  इंच  है  कौर  कुल  लम्बाई  १४७  फूट

 बेला नगर  स्टेशन  पर  यात्री  यातायात

 1२२०९.  श्री  सुविमन घोष  :  क्या  tera  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 :

 पूर्व  रेलवे पर  जब  से  बेलानगर  स्टेशन  खुला  तब  से  लेकर  झ्राजतक  प्रत्येक
 मास  में

 कितना  साधारण  यात्रियों  कौर  कितने  मासिक  टिकट धारी  यात्रियों  का  उस  स्टेशन  पर  जाना

 gar है  कौर

 उस  स्टेशन  पर  कितनी  STUNT  नन  सना  @  AIN urfase  राय  ज्योति  >  कौर  स्टेशन  की  देखभाल  कितना

 व्यय  होता  है
 ?

 मूल  अंग्रेजी  में

 434  (1)
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 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज  at  )  )  बेलानगर र  स्टेशन  CR— 2 L— EY  में  खोला

 गया  था  ।  उस  समय  से  सार न  a  TC  1.0  और  AT
 aT  बागियों  की  संख्या  निम्नलिखित

 है
 :--

 यात्रियों  की  संख्या  टिकट

 —  यात्री

 वाले  जानें  वाले

 नवम्बर  LENS  (23-22  से  20-28  YS  तक  )  CRS  १६३१९  द्न्य

 gus  ey  १९४०  AY

 ZEKE  woke  २०१७  १८२

 इस  स्टेशन  पर  होने  वाली  मासिक  ara  site  स्टेशन  की  देखभाल  करने  पर  होने  वाला

 व्यय  इंस  प्रकार है

 मासिक  ara

 रुपय

 LENS  (२३-११-५८  से  ३०-११-५८  २४०,  ४  हे

 gays  EER.  ६०

 2052  ve RERE

 कर्मचारियों पर  तथा  स्टेशन  की  देखभाल पर  प्लान  वाला  मासिक  दिखता

 गाड़ियों के  ठहराने  पर  कराने  वाला  खर्च  सम्मिलित  नहीं  9X

 टेलीफोन  बद  वान

 1२२१०.  श्री  सुमन  घोष :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री यह ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  डाक  तथा  तार  महानिदेशक  द्वारा  बर्दवान  बंगाल  )  में

 टेलीफोन  एक्सचेंज  के  विस्तार  के  लिये  एक  इमारत  बनवाने  की  मंजरी  दीं  गयी  थ

 यदि  तो  वह  मंजूरी  कब  दी  गयी

 निर्माण-कार्य wet  तरक  प्रारम्भ  न  करने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 तथा  संचार  मंत्रालय में  राज्य-मंत्री  राज  बहादुर )  और

 नहीं  ।  इमारत  बनवाने  का  काम  तो  टेलीफोन  एक्सचेंज  की  विस्तार  परियोजना  का  एक  भाग

 १९४५६  मे  मूल  परियोजना  को  मंजूरी  दे  दी  गयी  थी  जिसके  अनसार  Wo  लाइन

 नान-मल्टिपल  एक्सचेंज  के  स्थान  पर  ३००  लाइन  वाला  मल्टिपल  एक्सचेंज  बनाया  जाना  था ॥

 इमारत के  लिये  €  €,०००  रुपयों  को  मंजूरी दी  गयी  थी  ।  वर्तमान  योजना यह  है  कि  ५००  लाइनों

 वाला  एक्सचेंज बनाया  जाये  ।  वास्तविक  प्राक्कलन  के  अनसार  इमारत  की  लागत  भी  बढ़ कर  १  ५२

 लाख  रुपये  हो  गई  है  ।

 नयी  योजना  के  लिये  मंजूरी  दी  जा  रही  है  ।  निर्माण-कार्य  परियोजना  तथा  निर्माण

 सम्बन्धी
 प्राक्कलन  मंजूर

 कर  इने  के  बाढ़  प्रारम्भ  किया  जायेगा  |

 मल ्  भ्र ग्रेजी  में
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 गे  र-विभागीय  टेलीफोन  आपरेटर

 1२२११  श्री  सुबिमन घोष  :  कया  परिवहन तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 पश्चिमी  मद्रास  ate  दिल्‍ली  में  डाक  तथा  तार  विभाग  के  कितने  गैर-विभागीय

 टेलीफोन  श्रोपरेटर काम  कर  रद

 क्या  यह  सच  है
 कि

 इन भ्रोपरेटरों में  से  उन
 जिनकी

 कुल  सेवा  दो  वर्षों
 की

 ate

 लगातार सेवा  एक  वर्ष  की  हो  गयी  नियमित  टेलीफोन  श्रोपरेटरों  के  रूप  में  नियुक्त किया  जा

 रहा ह

 यदि  तो  उनमें  से  कितने  लोग  at  तक
 नियमित

 रूप  में
 नियुक्त

 नहीं  किये  गये

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  उन
 कर्मचारियों

 जो  कि  उक्त  शर्तों  को  पूरा  नहीं  करते

 काम  से  अलग  कर  दिया  गया  है
 ।

 यद्यपि  उन्हें  रोटी  ग्रेड  में नियुक्त  कर  लियो  जाना  चाहिये  था

 (=)  यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  म॑  इस  प्रकार  के  कितने  कर्मचारी  कौर

 सरकार  उनकी  किस  प्रकार  से  सहायता  करने  का  विचार रखती

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  बहादुर  ):
 इस  समय

 विभागीय  टेलीफोन  श्रोपरेटरों  की  संख्या  निम्न  लिखित  है

 पश्चिमी  बंगाल  RY

 मद्रास  &y

 दिल्ली  प्

 at  वे  गैर-विभागीय  टेलीफोन  जिन्होंने  I=  तक  एक  वर्ष  तक

 लगातार  काम  किया  अथवा  कुल  २  वर्ष  तक  काम  किया  कुछ  दस्तों के  ata  नियमित

 टेलीफोन  अ्रोपरेटरों  के  रूप में  नियुक्ति  किये  जा  सकते  थे  |

 पश्चिमी  बंगाल  ह  ४६

 मद्रास  ७६

 दिल्ली  ७

 कुल  २२९

 (7)  नहीं
 ।

 जेसा
 कि

 सामान्य  भ्रादेशों  मं  बताया  गया  जहां भी  संभव  उन्हें  दूसरी

 नौकरी  देने  का  पूरा-पूरा  प्रयत्न  किया  गया  है  |

 पश्चिमी  बंगाल  a

 मद्रास  प्रे

 दिल्ली
 NL

 अंग्रेजी में
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 उन्हें कोई  कौर  नौकरी  दिलाने  का  पूरा  पूरा  प्रयत्न  किया  रहा  यदि  कोई

 खाली  स्थान
 न
 gat या  किसी  नौकरी  के  प्रस्ताव  को  ठुकरा  दिया

 तो
 उस

 स्थिति  मे

 उन के  बारे  में  कुछ  भी  नहीं  किया  जा  सकेगा  ।

 सरकारी  क्षेत्र  में  विद्युत  aaa  की  स्थापना

 1२२१२.  श्री  refers  घोषाल  :  क्या  fears  ake  विद्युत  मंत्री यह  बताने  की
 कृपा  करेंगें

 कि

 क्या  तृतीय  पंच  वर्षीय  योजना  में  सरकारी  क्षेत्र  में  एक  विद्युत  संपंत्र  स्थापित  करनें

 के  faa  कोई  फैसला  किया  गया  कौर

 यदि  तो  यह  संयंत्र  किस  स्थान  पर  स्थापित  किया  जायेगा
 ?

 सिचाई  शर  विद्या  उपमंत्री  हाथी )  )  ait  )  .  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  म

 विद्युत  संयंत्र  की  के  कार्यक्रम  को  अभी  भ्रान्ति  रूप  नहीं  दिया  गया  है
 ।

 अनाज  का  तस्कर  व्यापार

 २२१३.  श्री  नवल  प्रभाकर  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करने
 कि

 १९४८  में  दिल  से  कितने  व्यक्ति  चोरी छिपे  ware  बाहर ले  जाते  et
 पकड़े

 यह  तस्कर  व्यापार  किन  किन  नाकों पर  होता  है
 ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रो  श्र०  प्र०  जेन  )  :  ¥32)

 चोरी  छिपे  माल  ले  जाने  के  लिये लये  रेल  के  शभ्रतिरिक्त  निम्न  मार्ग  हैं  :

 जी०  टी ०  रोड  ॥

 लनी  रोड  ।

 पटपड़गंज  रोड  |

 मथुरा  रोड  |

 गुड़गांव रोड

 त्रिपुरा  में  चावल  श्र  घान  का  समाहार

 1२२१४.  श्री  1.0  ठाकुर  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे कि

 जिरातिया
 चावल

 atta
 के  अतिरिक्त  त्रिपुरा में  वर्ष  PEYV—¥UG  प्रौढ़  १९

 ५€  में
 अरब  तक  कितने  चावल  कौर  घान  का  स्थानीय  रूप  से  समाहार  किया  अब  १९

 में
 स्थानीय

 रूप  से  कितनी  मात्रा  के  समाहार  किये  जाने  का  श्रीमान  है

 त्रिपुरा में  किन  क्षत्रों  में  समाहार  किया
 जा  रहा है  ate  किया

 जायेगा

 यह  समाहार  एजेंटों  द्वारा  किया  जा  रहा  है  या  स्थानीय  सहकारी  समितियों

 समाहार  के  भाव  क्या
 हूँ  और  क्या  यह  भाव

 उत्पादन-लागत  से  कम  हैँ

 ?

 मूल  अग्रेजी में



 २६  १८८०  )
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 तथा  कृषि  मंत्री
 ao

 प्र०
 :

 त्रिपुरा  में  समाहार  के  आकड़ों  को  पत्री
 वर्ष  के  झ्राघार  पर  इकट्ठा  किया  जाता  वर्ष  rexe  में  चावल  धान  की  निम्नलिखित मात्रा

 समाहार किया  गया  :

 चावल  लगभग  १७,४००  मन

 घान  लगभग  ६,६००  मन

 gaye a में
 saver? ह  |  चावल are  धान  की  निम्नलिखित  मात्रा  के  समाहार  किये  जानें  की

 है

 चावल  ३,०००  मन

 खाने  ५००  मन

 हार  के  सामान्य  क्षेत्र  ये  हैं  :

 बे लोनिया  सब-डिवीजन  शातिर  बनेगा  कौर

 लौगंग ।

 धम  नगर  सब-डिवीजन  घर्म नगर  पानीसागर  कौर

 कैलाशहर  सब-डिवीजन

 कंचन

 करन चेरा  और  चेलेंगता  |

 कमालपुर  सब-डिवीजन  माणिकमंडर  att  उलेमा  |

 सबरूम  सब-डिवीजन
 मानु  गोरा का पा ।

 समाहार  सहकारी  समितियों  द्वारा  किया  जाता  है  ।  जिन  स्थानों  पर  यह

 संभव  नहीं  वहां  व्यापारियों  को  एजेंट  नियुक्त  कर
 दिया  जाता  है  ।

 त्रिपुरा में  चावल  के  लिये  समाहार  मूल्य  १३  रुपये से  १६  रुपया  प्रति मन  तक  है

 झ्र ौर  उसी  के  भ्रनुसार धान  के  मूल्य हैं  ।  उत्पादन-लागत  का  ठीक  पता  लगाना  कठिन  है  ।

 रेलवे  लाइनों  का  जीर्णोद्धार

 २२१४.  को  गेट  स्वरूप
 :

 कया  रेलवे  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  निम्न  रेलवे  लाइनों  के  जीर्णोद्धार  का  कार्य  शीघ्र  ही  करने  का  विचार

 (2)  बरेली-पीलीभीत-डालीगंज  रेलवे  लाइन  रेलवे  ;

 (२)  पीलीभीत-टनकपुर  रेलवे  लाइन  रेलवे )  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  बरेली-पीलीभीत-डालीगंज  लाइन  की  मरम्मत  के  पश्चात्‌  जो

 गिर  बचेंगे  वे  पीलीभीत-टेकपुर  लाइन  पर  लगाये  जायेंगे

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इस  समय  केवल  बरेली  से  लखीमपुर तक  की  लाइन ही  बनाई

 जा  रही
 और

 मं प्रे जी  में
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 यदि  तो
 उस  पर  कितना

 धन  व्यय  होगा
 अ्रौर यह

 यह
 काम  कंब से

 आरम्भ  होगा  ?

 रेलवे  उपमंत्री  स०  वें०  (  (१)  at

 (2)  इस  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 नहीं  ।  पीलीभीत-टनकपुर सेक्शन  के  गूजरों  को  इस  समय  बदलने  की  जरूरत

 नहीं है

 ate  रेल-पथ  के  नवीकरण  का  काम  बरेली-भोजीपुरा  सेक्शन  में  '
 ५८

 डौलीगंज-लखीमपुर सेक्शन  में  ys  में  शुरू  छ  श्र  दोनों  सेक्टरों  में  काम  हो  रहा

 लखीमपुर कौर  भोजीपुरा  के  बीच  eYe—Ko HATA TSS | में  काम  शुरू  होगा  ।  बरेली  कौर  डालीगज  के
 बीच  काम पर  कुल  २.७  करोड़  रुपये  की  लागत  का  प्रनू मार च्  है  |

 कोयम्बटूर  में  खाद्यान्न  विक्रेता  के  विरुद्ध  काय  वाही

 1२२१६.  श्रीमती  मफीदा  अहमद  :  क्या  खाद्य तथा  कृषि  मंत्री  सभा-पटल पर  एक  विवरण

 रखने  की  कृपा  करेंगे  जिसमें  यह  बताया  गया हो  कि  को थम्ब ट्र के  उन  खाद्यान्न  विक्रेता  के
 विरुद्ध

 कार्यवाही  की
 गयी  है  जिसने  PVE  के  दूसरे  सप्ताह  में  खाद्य  उपमंत्री  से  मैदा  के  लिये

 सरकार  द्वारा  निर्धारित  सत्य  से  अ्रधिक  मलय  मांगा  था  ?

 fara  तथा  कृषि  मंत्री  wo  प्र०  सम्बन्धित  विक्रेता  को  कोयम्बटर  जिले  के

 कलेक्टर  द्वारा  कारण  बताने  के  लिये  एक  नोटिस  दिया  गया  था  शौर  विक्रेता  का  उत्तर  विचाराधीन

 इस  मामले  में  मद्रास  सरकार  द्वारा  शीघ्र  ही  फैसला  किये  जाने  की  है  |

 गाड़ियों  में  स्नान  करने  की  सुविधायें

 २२९१७.  श्री  स०  स०  बीजों  क्या  रेलवे मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  १६४५६ से  गाड़ियों  में  तृतीय  श्रेणी  के  यात्रियों  के  लिये  स्नान  करने  की  सुविधाघरों

 की  व्यवस्था  करने का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  प्रस्ताव की  मुख्य  बातें  क्या  हूँ
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़  खा ं)  नहीं ।

 प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 रेलवे
 पदाधिकारियों  के  लिये  सैलूनों  का  रक्षण

 1२२१८.  श्री  दलजीत  fag:  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 उत्तर  रेलवे  के  फिरोजपुर  डिवीजन में  रेलवे
 पदाधिकारियों  के  लिये  कितने  सैलून

 att  डिब्बे रक्षित  भर

 द्वितीय  ie भगण  के  fad ह  ४  श  ha  |
 उसी  डिवीजन  में  प्रथम  तथ८

 मिले-जुले
 डिब्बे  हैं

 ?

 अंग्रेजी में
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 रेलवे  उपमंत्री  aerate खां  )  :  जिन  गाड़ियों  रेलवे  पदाधिकारी प्रयोग

 करते  उनको  कै  रिजਂ  कहा  जाता  है  ।  उत्तर  रेलवें  के

 फिरोजपुर

 डिवीजन  में  रेलवे

 पदाधिकारियों  के  लिये  रक्षित  इंस्पैक्शन  कैरिज
 का  कुल

 सख्या  fata  cats सख्या  प्रकार  है  :

 बड़ी  लाइन  छोटी  लाइन

 बोगी  इस् पक् यान  कैरिज  ?  रे

 चार  पहिये  वाला  इंस्पैक्शन  कैरिज  gy

 फिरोजपुर  डिवीजन  में  केवल  बड़ी  लाइन  की  केवल  प्रथम  तथा  द्वितीय  श्रेणी  की

 मिलीजुली  बोगी  कैरिज  है  ।

 रेलवे  प्लेटफार्मो  पर  वस्तु  चबिक्रेता

 1२२१६.  श्री  दलजीत  सिह  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  का  कृपा  करेंगे  कि

 (  न  )  बया  यह  सच  है  कि  उत्तर  रेलवे  के  भ्रम्बाला-प्रमतसर सेक्शन  पर  रेलवे  प्लेटफार्मो  पर

 कुछ  अ्रनघधिकृत वस्तु  विक्रेता त्न ों  को
 art  दिया  जाता  wk

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  म  क्या  कार्यवाही  की  जायेगी  ?

 feast  उपमंत्री  शाहनवाज़  :  किसी  भी  अनधिकृत वस्तु  विक्रेता  को  नहीं

 ard  feat जाता  है  ।  परन्तु उन  में  से  कुछ  बिन  प्राज्ञा और  नियमों  के  विरुद्ध  कार्य  करते हैं  ।

 रेलवे  प्लेटफार्मो  पर  बिना  लाइसेंस वाले  वस्तु  विक्रेताओं  के  विरुद्ध  की  जने

 कार्यवाही  संलग्न  विवरण  में  दी  गयी  है

 विवरण

 १.  निम्नलिखित  जो  wal  चल  रही  जारी रखी  जायेगी  :

 (१)  विशेषतः  बड़े  स्टेशनों  पर  रेलवे  पुलिस
 की  सहायता  से  विशेष  छापा छापा  मारना  ।

 (२)  रेलवे  सुरक्षा  बल  के  सैनिकों  समेत  स्टेशन  कर्मचारियों  द्वारा  रेलवे  भवन  में  बिना

 लाइसेंस  वाले  के  प्रवेश  को  रोकने  की  कौर  ध्यान  देना  ।

 (३)  लाउडडर्स्प।करों द्वारा  जनता  को  बिना  लाइसेंस  वाले  से  सामान  न  खरीदने

 के  लिये  कह  कर  उन  का  सहयोग  प्राप्त  करना  ।

 २.
 रेलवे  भवन  में  किसी

 भी
 वस्तु  के  अनधिकृत  रूप  से  बेचने  पर  जुर्माने  को

 ५०
 रुपये

 से  बढ़ा

 कर  २५०  रुपये  तक  बढ़ा  देने  का  भो  प्रस्ताव  है  ।

 राष्ट्रीय  राजपथों  पर  पुल

 [ २२२०.  थी  पांगरकर
 :

 कया  परिवहन तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 अहमदनगर at  जलगांव  जिलों  में  राष्ट्रीय  राज पथों  पर
 कितने

 पुल  बनाये  जा  चुके

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  की  बाकी  safer  में  उपरोक्त  जिलों  में  राष्ट्रीय  राज पथों

 पर  कितने  पूल  बनाये  जायेंगे
 ?

 मूल  भ्रंग्रेजी
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 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  बहादुर  )

 (#)  अहमद  जिला  कोई  नहों  ।

 राष्ट्रीय  राजपथ  संख्या  ५०)

 जलगांव  जिला

 राजपथ  संख्या  ६  का  धूलिया-इलाहबाद

 रोड

 भ्र हमद नगर  जिला

 जलगांव  जिला  कोई  नहीं  ।

 करजात  स्टेशन  के  समीप  गाड़ी का  पटरों  से  उत्तर  जाना

 1२२२१.  श्री  श्रीधर  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  ३०  PexE  को  मध्य  रेलवे  पर  करनाल  प्रा

 स्टेशनों के  बीच  एक  गाड़ी  पटरी  से  उतर  गयी  थी

 यदि  तो  उस  के  क्या  कारण

 क्या  यह  सच  है  कि  यद्यपि  गाड़ी  पटरी  से  उतर  गयी  फिर  भी  afrarteay  द्वारा

 पुना  और  बम्बई वी  ०
 टी  ०

 से  गाड़ियों को
 उसी

 लाइन  पर  जाने  दिया  गया  कौर  यात्रियों  को
 कर जात

 श्र  लोनावला  स्टेशनों  पर  २४  घंटे  तक  कष्ट  दिया

 कया  यह  भी  सच  है  कि
 २४  घंटे

 तक
 प्रतीक्षा

 करने  के  बाद
 गाड़ियों  को  मन्ना के

 रास्ते  भेजा

 यदि  तो  गाड़ी  के  पटरी  से  उतरने  के  बाद  are से  ही  गाड़ियों  को  दूसरे  रास्ते

 से  न  भेजने  के  क्या  कारण  हैं

 यात्रियों  को  हुई  प्र सुविधा  कठिनाई के  लिये  कौन  व्यक्ति  उत्तरदायी  Q@:  थ

 उन  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है
 ?

 उपमंत्री  सें०  व०  राम स्वामी )  RE—V—-HE  को  रात्रि
 के

 लगभग

 ११  बज  कर  ४२  मिनट  पर  जब  सख्या  आर  ३०  अप  माल  गाडीਂ  चल  रहे  '  गाड़  का ए ए
 ४  माल

 नों  द्  ध ह डिब्बा  मध्य  रेलवे  के  करजत-लोनावला  सेक्शन  पर  ठाकुरबाडी  पला  तथा  स्टे

 पटरी  से  उतर  गया  ।

 दुर्घटना के  कारणों  का  पता  लगाया  जा  रहा  है  |

 नहीं  ।  गाड़ियों  को  उसी  लाइन  पर  नहीं  छोड़ा  गया  जिस  पर  दु  टना  हुई थी  ।  अत

 ट
 यात्रियों  को  हुई  कठिनाई  का  प्रदान  ही  उत्पन्न  नहीं  होता  ।  जो  गाड़ियां  दु बंड ना  के  समय से  पह  है

 चुकी  उन  के  सम्बन्ध  लाइन  के  साफ  होने  स्थल  के  दोनों
 प्रो

 स्टे  शनों  पर
 ७
 fea

 araeay  कर  दी  गयी  थी  ।

 दुर्घटना  के  कारण
 किसी  भी

 गाड़ी  को  मन्ना  के
 रास्ते

 से  नहीं  भेजा  गया  ।

 (4)  प्रदान  उत्पन्न  नहीं  डाट  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 गाड़ियों  में  स्थानों  का  रक्षण

 1२२२२.  श्री  तै  रा०  मुनि स्वामी  :  कया
 रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  टर्मिनस  स्टेशनों  पर  रेलवे  में  सीटों  के  अनियमित
 और

 फर्जी  बुकिंग
 को  रोकने

 के  लिये  कोई  कार्यवाही  की  गयी

 यदि  तो  उस  का  क्या  परिणाम निकला  है  ?

 रस  oe उपमंत्री  शाह  नवाब  एक  विवरण  सल्तनत  gl  में  ere  जानकारी

 दुहाई  परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  १२]

 गाड़ियों  में
 सीटों  के  अनियमित  ate  फर्जी  रक्षण  के  बारे  में  कुछ  का  पता

 लगा है  ।

 हर  मामले  में  जांच  की  गयी  है  अथवा  की  जा  रही  है  जहां  कहीं  रेलवे  कर्मचारियों  को

 दोषी  पाया  गया  उन  के  विरुद्ध  उचित  कार्यवाही
 की

 गयी  है  ।

 भारत  में  मोटर  गाड़ियों  का  यातायात

 1२२२३.  श्री  रहता  सिंहः  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारत  में  ३१  geus  को  राज्य-वार  कितनी  मोटर  प्राइवेट

 सामान  ढोने  वाली  गाड़ियां  ate  अन्य  विभिन्न  प्रकार  की  मोटर  गाड़ियां

 चल  रही  थीं  ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  र/ज्य-मंत्रं:  राज  बह  दुर
 :  विभिन्न  प्रकार  की  मोटर

 गाड़ियों
 की

 संख्या  जिन  पर  कर  लगाया  गया  है  प्रौढ़  वे  मोटर  गाड़ियां  जो  कर  से  मुक्त  हैं  प्रौर  अस्थायी

 रूप  से  प्रत्येक  क्रिया  ad  की  अ्रन्तिम  तिमाही  में  प्रयोग में  त  लाई  गयी  गाड़ियों  की  संख्या  के  बारे  में

 वार्षिक  अकड़  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  विभिन्न  राज्य  सरकारों  से  एकत्र  किये  जाते  हैं  जो  कि  जानकारी

 देने  में  पर्याप्त  समय  लेती  हूँ
 ।

 वर्ष  १९५६-५७ के  बारे
 में  उपलब्ध  नवीनतम  जानकारी  संलग्न

 विवरण  में  दी  गयी  है  ।  परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  १२]

 पंजाब  में  डाक  तथा  तार  भवन

 1२२२४.  श्री  जीत  सिह  सरहदी  :
 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 \
 }  पंजाब

 के  उन  कस्बों  के  क्या  नाम  हैं  जहां  डाक  तथा  तार
 घर  विभाग  के

 अपने  भवनों

 में हैं
 र

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना की  बाकी  अवधि में  डाक  तथा  तार  विभाग
 का  किन

 स्थानों  पर  भवन  बनाने का  विचार  है  ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  (  श्री  राज
 owt  77  :  शर  एक

 feat  १४] विवरण  dara  है  ।  परिशिष्ट
 ५,

 ATTA  र  द

 मूल  अंग्रेजी  में
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 मणिपुर  में  प्रशासकीय  यूनिट

 1२२२५.  श्री  ले०  चौ ०  सिंह  :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  सभा-पटल  पर  एक  विवरण

 रखने की  कृपा  करेंगे  जिसमें  यह  बताया  गया  हो  कि  :

 मनीपुर  प्रशासन  द्वारा  खोली  गयी  ग्यारह  प्रशासकीय  यूनिटों के  क्या
 नाम

 हैं  ;

 att

 सदर-मुकामों  के  क्या  नाम  हैं  जहां  पर  सब-डिप्टी  कलेक्टर ae

 जनल  पदाधिकारी  रखे  जायेंगे  ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  है ०  प्र०  :

 —

 प्रशासकीय  यू  सीटें  सदर  मुकाम

 न्यू  चुराचाँदपुर
 न्यू  चुरा  चांदपुर

 सकील  o  झ

 नंग शाई भज  सकील  नंग शाई

 थांगलोन  सकील

 दंगाई  सकील  एन्ड  पा बग

 उखरुल  afer

 फईसात  सर्किल

 चिनाई  सर्किल  चिंघाई

 तामेगंलांग  सकील

 तालीम  खुला  सकील

 20  ऐमोल अमोल  सर्किल

 तेंगनौपाल  सब-डिवीजन
 में  ग्यारहवें  यूनिट  का  सदर  मुकाम  प्रभी  शभ्रन्तिम  रूप  से  नहीं  चुना  गया

 है  ।

 दक्षिण-पुर्व  रेलवे  पर  रेलव  टेक्निकल  कर्मचारी

 1२२२६.  श्री  घर  गे  देव  :  क्या  रेलवे  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (3 \  )  क्या  दक्षिण-पूर्व  रेलवे  में  विकास-कार्य  क्रम को  बढ़ाने  के  लिये  रेलवे  टेक्निकल
 चोरियों की  कमी है  ;  ak

 यदि
 तो

 क्या  सरकार  का  रूरकेला  में  इस्पात  कारखाने से  सम्बद्ध  एक  रेलवे  टेक्निकल

 स्कूल  की  स्थापना करने  का  प्रस्ताव है  ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़  :  नहीं  ।

 रेलवे  के  पास  पर्याप्त  टेक्निकल स्कूल  हैं  ।

 रेलवे  कम  चा  रियों  में  भ्रष्टाचार

 1२२२७.  श्री  भ्रमवश  घोषाल
 :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  भ्रष्टाचार रोकने  के  लिये  रेलवे  यूनियनों  के  कामिक  संघ

 शिकारियों
 की  सहायता  ली  गयी

 थी  ar

 मूल
 उ
 मे
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण हूँ
 ?

 उपमंत्री  शाहनवाज  हां  ।

 set  उत्पन्न  नहीं  होता
 ।

 रिंग  रोड़  नई  पर  रोशनी  की  व्यवस्था

 1२२२८.  श्रीमती सुचेता  कृपा लानी  :  क्या  परिवहन तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार
 को

 पता  है
 कि

 सफंदरजंग  शभ्रस्पताल  कौर  लाजपतनगर  दिल्‍ली  )

 के  बीच  रिंग  रोड  पर  रात्रि  में  देर  तक  यातायात  रहता  हे  भर  वहां  पर  रोशनी  की  कोई  व्यवस्था

 नही ंहै  ;  शौर

 इस  सड़क  पर  कब  तक  बिजली  लगाये  जाने  का  प्रस्ताव है  ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  हां  ।

 विषय  परीक्षणाधीन है  कौर
 मामले  के  तथ्य

 सभा  पटल  पर  रख  दिये  जायेंगे ।

 नई  व्यवस्था  क  अधीन  रेलवे  कम  चा  रियों  को  पदोन्नति

 1२२२६.  श्री  बि०  दास  गुप्त
 :

 कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नयी  के  अधीन  पदों  की
 क्रमोन्नति  के  परिणामस्वरूप  दक्षिण-पूछ  रेलवे  के

 ले  में  कितने  रेलवे  कर्मचारियों  को  पदोन्नत  fear गया  है

 क्या  सभी  मामलों  में  पदोन्नति  की  गयी  है  ;

 T)  यदि  तो  कितने  माम ने
 श्रमी  बाकी  हें  शौर  कितने  दिनों  से  बाकी  श्र

 उसके  क्या  कारण हैं  ?

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  Fo  :  Ry

 नहीं  ।

 ३१  लगभग  १५  मास से

 पदोन्नति  क्रियान्वित  करने  में  देरी  का  यह  है  कि  कर्मचारी क्रमोन्नत  पदों  का

 प्रभार  लेने  के  लिये  स्थानांतरण  आदेशों  का  शीघ्रता  से  पालन  नहीं  कर

 गाड़ी  निरीक्षक

 1२२३०.  श्री  गोरे
 :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  श्रपरेन्टिस-मेकेनिकों  जिन्हें  गाड़ी  निरीक्षक  का  प्रशिक्षण

 दिया  गया  वेतन  क्रम  कम  क्यों  कर  दिया  गया  था

 क्या  दुर्घटना  जांच  समिति  ने  इस  बात  की  सिफारिश  की  है  कि  पयंवेक्षी  पदों  पर

 शिक्षित  site
 टेक्निकल  प्रशिक्षण

 प्राप्त  व्यक्ति-जैसे प्रशिक्षित  गाड़ी  निरीक्षक-रखें
 जाय  ;  और

 यदि  तो  इस  सिफारिश  को  क्रियान्वित  करने  में  रेलवे
 बोर्ड

 द्वारा
 पग

 उठाये  गय  हैँ ?
 —

 मूल  मंप्रेजी  में
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 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़ .:  उनका  वेतन  क्रम  कभी  कम  नहीं  किया  गया

 है  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 *माल-डिब्बों  का  श्रधघिकाधघिक  उपयोगਂ  * घ्रान्दोलन ਂ

 1२२३१.  श्री  प्रोफेसर  लाल
 :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  १९५८  में  सब

 भारतीय  रेलवे  में  डिब्बों  के  अधिकाधिक  उपयोगਂ  widest  के  क्या  परिणाम  निकले  हैं
 ?

 उपमंत्री  सें०  वें ०  :
 यद्यपि  रेलवे  का  सदा  ही  यह  ध्येय  रहा  है

 कि

 समस्त  चल-स्टाक  जिसमें  माल-डिब्बे  भी  शामिल  जल्दी  जल्दी  फेरे  फिर

 भी  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना काल  के  अन्तिम  दो  वर्षों  में  माल  यातायात  में  यकायक  वृद्धि  हो  जाने

 के  फलस्वरूप  माल-डिब्बों  के  में  सुधार करने  के  लिये  <4  में  एक  भ्रांदोलन शुरू

 किया  गया  था  ।  इन  दो  वर्षों  में  माल  यातायात  में  पहले  वर्ष  की  भ्रपेक्षा
 ८

 प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  जबकि

 पहले दो  वर्षों  में  ४  प्रतिशत  १  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  थी  ।  ant  इस  भ्रांदोलन  की  आवश्यकता

 इसलिये हुई  कि  यातायात  में  इस  अरस  मान्य  वृद्धि  का  सामना  करने  के  लिये  अतिरिक्त  लाइनों

 चल-स्टाक  की  व्यवस्था  करने  में  दो  से  तीन  वर्ष  तक  लग  सकते  थे  प्रौढ़  यह  मुनासिब  समझा  गया

 कि  भ्र ति रिक्त  लाइनों  श्र  चल-स्टाक की  व्यवस्था  होने तक  मौजूदा  चल-स्टाक  का  ही  अधिकाधिक

 उपयोग  करके  बढ़े  हुये  यातायात  की  मांग  कुछ  हद  तक  पुरी  की  जाये  |

 २.  eeu  तक  द्वितीय  योजना के  लगभग  दो  वर्ष  गुजर  चुके  थे  ।  अतिरिक्त  माल-डिब्बों

 देने  श्र  मौजूदा  माल-डिंब्बों  के  अधिकाधिक  उपयोग  से  माल  लादने  की  बाकी  मांग  काफी हद  तक

 कम  हो  गयी  ।  १६५७  १९५८  के  अन्त  में  माल-डिब्बों  के  बाकी  रजिस्ट्रेशन  के  बारे  में  तुलनात्मक

 wine  निम्न  प्रकार  हैं  :--

 को  ३१-१२-५८  को
 लिव

 माल-डिब्बे

 बड़ी  लाइन  दे  ३३२  VV, FEY

 मीटर  लाइन  दे  २४१  १०

 क्योंकि  समूचे  यातायात  का  \94  प्रतिशत  से  भी  अधिक  माल  बड़ी  लाइन  पर  लादा  जाता

 यह  स्पष्ट  है  कि  बड़ी  लाइन  पर  बाकी  मांग  को  प्रतीक  महत्व  दिया  जाता  है  ।  मीटर  लाइन  पर

 वृद्धि  पूर्वोत्तर  ate  पूर्वोत्तर  सीमा  रेलवे  वाले  क्षेत्र में पटसन की  अधिक  फसल  के  कारण

 हुई  है  ।

 ३.  रेलवे  लाइनों  के  लाइनों  को  दोहरा  करने,नये  स्टेशन  वार्डों  का  नवनिर्माण

 करने  आदि  के  इंजीनियरिंग कार्यों  के  चालू  होने  के  कारण  माल-डिब्बों  के  जाने  जाने  की  गति  १९५७

 की  तुलना में  १९५८  में  कुछ  धीमी  पड़  गई  थी  ।  यह  हालत  तब  तक  जारी  रहेगी  जब  तक  कि  विकास

 कार्यों
 का  जोर  कायम  रहेगा  और जब

 जब
 तक  कि

 उन
 aaa

 पर  पर्याप्त  माल-डिब्बे  उपलब्ध
 न

 a
 जायेंगे  जिन  पर  कि  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  विकास-कार्यों  के  फलस्वरूप

 यातायात
 बढ़

 waist  में

 SCam  nar *Work  the  wagons  harder  पन्न  paign
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 रहा  यह  स्पष्ट  है  कि  १९४८  में  ग्रान्दोलन  के  उद्देश्य काफी  हद  तक  पूरे  हुए  हैं
 क्योंकि

 माल  लाने  ले  जाने  के  लिये  बाकी  मांग  कम  हो  गयी  है  ।

 ४.  जिस  में  माल-डिब्बे  शामिल  के  टर्न  में  सुधार  के  लिये  भ्रान्दोलन

 पर  रेलवे समय  समय  पर  विद्यमान  परिसीमाश्रों
 के  अधीन  रहते  पूर्ण  कौर  सतत  घ्यान

 दे

 रही है  ।

 रेलवे  चिकित्सा  सहायता  नियम

 1२२३२.  श्री  कार  नाथ  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  रेलवे  बोर्ड  में  प्रतिनियुक्त  पदाधिकारियों  को  रेलवे  चिकित्सा

 सहायता  नियमों  के  लिये  विकल्प  दिया  जाता है  जब  कि  तृतीय  श्रेणी  के  कर्मचारियों  को  कोई

 विकल्प  नहीं  दिया  जाता

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़  :  हां  ।

 रेलवे से  इस  कार्यालय  में  पदाधिकारी थोड़े  समय  के  लिये  लिये  जाते  हैं  ।  रेलवे से

 जो  तुतीय  श्रेणी  के  कर्मचारी  लिये  जाते हैं  उनको  दिन  काल के  लिये  नियुक्त  किया

 जाता  है  उन  से  उसी  प्रकार  व्यवहार  किया  जाता है  जिस  प्रकार बोडं  के  कार्यालय में  सीधी

 भरती  द्वारा  नियुक्त  कर्मचारियों  से  किया  जाता  है  |

 स्टेशन

 1२२३३.  श्री  जाघव  :
 क्या  रेलवे  मंत्री  ७  १९५८  के  अतारांकित प्रदान  संख्या  €६७

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 मध्य  रेलवे के  स्टेशन  के  निचले  प्लेटफार्म  के  विस्तार  asa  कितना
 काम

 किया  गया

 क्या  मन्ना  रेलवे  as  के  नव-निर्माण  का  कार्य  PEYE—Ko  में  प्रारम्भ  किया

 जायेगा  ?

 गवा रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज  ढ
 कुछ  नहीं  ।  इस  कार्य

 को
 वर्ष  PEYE—Ko  में

 करने  वाले  कार्यों की  सूची में  सम्मिलित कर  दिया  गया  है  ar  यह  ara  है  कि  यह  कार्य  FEXYE—KO

 मं  पुरा  हो  जायेगा  ।

 जी  नहीं  ।

 राज्यों  को  उधर  ऋण

 1२२३४.  श्री  पाणि ग्र हो :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 PEYR-UY  से  PEYG—YE  तक  की  अवधि  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  किन  राज्यों  को

 rn
 उपरोक्त  कालावधि  में  प्रत्येक

 राज्य  धनराशि  का  ऋण  दिया

 faa  अंग्रेजी  में
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 केन्द्रीय  सरकार को  उन  से  कितना  ब्याज  लेना  बाकी

 क्या  केन्द्रीय  सरकार ने  ऐसे  ऋणों का  भुगतान  स्थगित  कर दिया है  ;  शौर

 यदि  तो  किस  तिथि  तक  झ्र स्थगित  किया  है  ?

 तथा  कृषि  मंत्री  श्र०  प्र०  शौर  एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें

 अपेक्षित  जानकारी  दी  हुई  परिशिष्ट  ५,  श्नुबस्ध  संख्या  १४]  ।

 {
 )  अल्पकालीन  ऋण  पर  ३  प्रतिशत  के  हिसाब  से

 ब्याज  लिया  जाता

 तथापि  यहं इस  बात  पर  निर्भर  करता  है  कि  बाजार  भाव  क्या  है  कौर  राज्य  सरकारो ंने  कितने

 समय  तक  ऋण  रखा है  ।  ब्याज  सम्बन्धित  नियंत्रक  महालेखापालों  द्वारा  इकट्ठा कर  दिया  जाता

 है  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 मद्रास  राज्य  में  क्षय  को  रोकना

 1२२३४.  श्री  इल याप रूमाल  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 5

 मद्रास  राज्य  को  QeYa—YE  में  क्षय  रोग  को  रोकने  के  लिये  कुल  कितना  धन  दिया

 गया

 क्या  मद्रास  सरकार  ने  प्रतीक  सहायता  की  प्रार्थना  की  है  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  :  PEYS—E  में  क्षय  को  रोकने  के  लिये  मद्रास

 में  स्वेच्छिक  क्षय  रोग  संस्थानों  को  २२,३४०  रुपयों  का  अनुदान  दिया  गया  है  ।  मद्रास  सरकार को

 निम्नलिखित  योजनाओं  के  अधीन  रोग
 पर  नियंत्रण  करने  के

 लिये  २,  ४३,०००  रुपयों  की

 मंजूरी  की  गयी  है  :

 १.  क्षय  रोगियों  के  लिये बाद  की  देख  भाल  कौर  उन  को  बसाने के  केन्द्र  ।

 २.  क्षय  रोगियों  के  लिये  पृथक  बिस्तरों  की  व्यवस्था

 ३.  राष्ट्रीय  मलेरियाਂ  उन्मूलन  कार्यक्रम  ।

 '/.  बी०  सी०  जी०  टीका  आन्दोलन  |

 उपरोक्त  प्रत्येक  योजना  के  लिये  पृथक  पृथक  रूप  से  दिये  गये  धन  के  बारे  में  जानकारी  नहीं

 है

 नहीं  ।

 छोटी  सिंचाई  योजनायें

 1२२३६.  श्री  इलयापेरूमाल :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  छोटी

 सिंचाई  योजनायें  कौर  कार्यक्रमों  द्वारा  चालू  वर्ष  में  के  मैसुर  कौर
 प्रान्तर

 प्रदेश  राज्यों
 में

 खाद्य  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिये  कितने
 धन  की

 आवश्यकता
 होगी ?

 मूल  it  में



 ३७३१ २६  १८८०

 fara  तथा  कृषि  मंत्री
 श्र०  प्र०  चालू  वर्ष  में  मैसूर  पौर  अ्रान्ध्र

 प्रदेश  राज्यों  के  लिये  छोटी  सिंचाई  योजनाओं  समेत  उनकी  अधिक अन्न  उगा  योजनाओं  के  लिये

 निम्नलिखित  वच  की  मंजूरी  दी  गयी  है

 लाखों  में  )

 १.  केरल  RQ.  RY

 २.  मद्रास  Bey  ६३

 १७१५, ६ ३.  मैसूर

 ग्रान्ट्स  प्रदेश  Rok.  ४०

 खाद्य  तबा  कृष  मंत्रालय  में  कर्मचारी

 1२२३७.  श्रीमती  इला  पाल  वोहरा
 :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  केन्द्रीय  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  इस  समय  नियोजित  कर्मचारियों  को  स्थायी

 करने  का  फैसला  कर  लिया  गया

 ,  यदि  तो  फैसले  को  कार्य  रूप  देने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गयी

 कब  लागू  और

 इस  फैसले  के
 परिणामस्वरूप  कुल  कितने  कर्मचारियों  को  लाभ  होगा  ?

 तथा  कृषि  मंत्रो  श्र०  प्र०  से
 जी  हां

 ।
 सामान्य  सरकारी  नीति

 के  अनुरूप  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  हरनेक  अस्थायी  पदों  को  स्थायी  बना  दिया  गया है  ।  राजनयिक

 शरपचारिकता पूरी  करने  के  ७  इन  पदों  पर  कार्य  कर  रहे  कर्मचारियों  को  स्थायी  बनाने के

 लिये  भी  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 (a)  उपरोक्त  hae  के  फलस्वरूप  खाद्य  विभाग  शर  इस  के  अधीन  कार्यालयों  में  लगभग

 २२४०  झ्र स्थायी  कर्मचारियों  को  लाभ  होगा  ।  कृषि  विभाग  के  बारे  में  यह  जानकारी  एकत्र  की  जा

 रही है  ।

 गोबर  को  रेलवे  भाड़ा  दर  में  कमी

 1२२३८.  श्रोती इला  पाल चौधरी  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 रेलवे  बोर्ड  को  बम्बई  सरकार से  एक  श्रम्यावेदन  प्राप्त  शुभ्रा है
 जिसमें  बम्बई  राज्य  से  तट-दूर  स्टेशनोंਂ  को  ले  जाने  वाले  गोबर  पर  भाड़ा  दरों  में  कमी  करने  को

 कहा  गया  है  ;

 यदि
 तो  भ्रम्यावेदन  का  व्यौरा कया  झ्र

 उस  पर  भारत  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  हुई  है
 ?

 (a  सें०  व०  :  हों  ।

 ५५ अ्रग्रेजी  में

 tUp-Country  Stations.
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 बम्बई  सरकार  ने  (१)  पश्चिम रेलवे  के  भ्रत्पेरी गोरे  गांव

 मिल्क  स्टेशनों से  कौर  (२)  मध्य  रेलवे  के  कुचला  स्टेशन  से  वैगनों  में  लादी  जाने
 वाली

 गोबर की  खाद  को  बम्बई से  २००  मील के  स्थित  पश्चिम  ale  मध्य  रेलवे  के  किसी

 भी  स्टेशन  पर  भेजने  के  दर  में  ५०  प्रतिशत  कमी  करने को  कहा  है  ।

 बम्बई  सरकार  की  प्रार्थना  मंजूर  कर  ली  गयी  है  ।

 अ्रनुसुचित  जातियों  अनुसूचित  श्रादिमजातियों  की  भर्ती

 1२२३८.  श्री  भा  Fo  गायकवाड़  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  वर्ष  r€  ५८-५६ में  भ्रनुसुचित  जातियों  wk  प्रनुसूचित  ख़ादिम

 जातियों  को  टिकट  कलेक्टरों  प्र  भ्रमण  ऐसे  ही  पदों  पर  भर्ती  करने  के  लिये  रेलवे  प्रशासन

 को  आवश्यक  निर्देश  दे  दिये  गये

 उसी  कालावधि में  भारत  में  चुनाव  के  लिये  कितने  प्रार्थी  पदाधिकारियों

 के  सम्मुख पेश

 उन  में  से  कितने  श्री  तक  चुने
 जा

 चुके  हैं  श्र  भ्र पने  पदों  पर  नियुक्त किये  जा  चुके

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  व०  :  हां ।

 ६४२८  ॥

 (7)  चुने  गये

 नियुक्त  किये  गये

 गुड़

 २२४०.  राजा  महेन्द्र  प्रताप
 :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गुड़

 पर  वायदे  के  सौदे  करना  कब  तक  के  लिये  बन्द  कर  दिया  गया  है  ?

 खाद्य  तथा  कृषिमंत्री  श्र०  प्र०  गुड़  के  वायदे  के  सौदों  को  नियमित  करने  के  लिये

 वायदा  सौदे  १९५२  की  घारा  १४५  के  अन्तर्गत  wea  दिये  गये  उपरोक्त

 अधिनियम  के  फारवर्ड  मा  राकेट  कमीशन  द्वारा  सस्थाओं  की  मान्यता  सम्बन्धी  औपचारिकता

 पुरी  हो  जाने  पर  वायदे  के  सौदे  फिर  से  आरम्भ  हो  जायेंगे  ।

 वा  णशिज्यिक  विमान  चालकों  का  प्र शिक्षण

 1२२४१.  श्री  अनिरुद्ध  सिह  क्या  परिवहन  तथा  संचार  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 कुल  कितने  वाणिज्यिक  विमान  चालकों  ने  सैनिक  उड्डयन  प्रशिक्षण  इलाहाबाद

 केन्द्र  के  स्थापित
 होन ेसे  ३१  PeYs  डकोटा  चलान  के  समेत  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम

 पास  किया
 ह

 मूल  wast  में
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 ३१  १९४५८  तक  ऐसे  कितने  विमान-चालकों  को  इन्डियन  एयर  लाइन्स

 कारपोरेशन  या
 अन्य  गे

 र-सरकारी  उदयन  उपक्रमों  में  लगा  लिया  गया

 इलाहाबाद  केन्द्र  में  इस  समय  कितने  प्रशिक्षणार्थी  प्रशिक्षण पा

 क्या  उनकी  नौकरी  के  बारे  में  सरकार  के  सम्मुख  कोई  योजना  है  ?

 सैनिक निक  उड्डयन  उपमंत्री  (ait  :  लगभग  २६०  |

 | RAVE

 ८०  |

 (ar)  जी नहीं  ।  प्रशिक्षणार्थियों को  विमान  परिवहन  संचालकों  के  पास  नौकरी  ढूंढनी  पड़ती है
 ।

 दक्षिण
 रेलवे  पर  ऊपरी  पुल

 1२२४२.  श्री  इलया  पेरूमल  :  क्या  रैली  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  मद्रास  राज्य
 की

 चिदाम्बरम  नगरपालिका  से  दक्षिण  रेलवे  में

 नकुली-पलायन रोड  के  समीप  रेलवे  लाइन को  पार  करने के  लिये  एक  ऊपरी  पुल  बनाने के  लिये  कोई

 ज्ञापन  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो सरकार  द्वारा  इस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  ?

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  Fo  :  नहीं  ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 रेलवे  बोर्ड  में  अनुसूचित  जातियों  के  पदाधिकारी

 नवल  प्रभाकर

 श्री  प०  ला०  बारूपाल  : 1२२४३.

 श्री  दलजीत  सिंह  :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रेलवे  ats  में  प्रनुसूचित  जातियों  के  कितने  गजेटेड  पदाधिकारी  कौर

 वे  किन-किन  पदों  पर  हैं  ?

 उपमंत्री  शाहनवाज  :  |

 विशेष  कार्य  प्रकार

 उप  निदेशक  )
 *

 अफसर  ग्रेड  २  g)—R

 a
 सेक्शन

 अफसर ग्रेड केश्य
 3

 TH  wast  में

 tEstablishment.

 434(A.)
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 राम पत् ली  में  स्टेशन

 1२२४४.  श्री  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  दक्षिण-पूर्व  रेलवे  के  सलूर
 seat?

 कौर  बोली  स्टेशनों  के  बीच  ce नी  में  एक  स्टेशन  खोलने  में  क्या  प्रगति  श्ठ्

 रेलवे  उपमंत्री  स०  Fo  राम स्वामी  वहां  पर  रेल  की  पटरी  के  साथ  साथ  एक  प्लेटफा  में

 कौर एक  वेटिंग  दौर  पहले  ही  है  ।  एक  ठेकेदार की  नियुक्ति  के  बारे  में  बातचीत चल  रही  है

 स्टेशन  से  जारी  करने  के  लिय  टिकट  छप  रहे  हैं  ।

 ara है  कि  हाल्ट  स्टेशन  पर  यात्री  यातायात  इस  वर्ष  के  मध्य  तक  आरम्भ  हो  जायेगा

 बम्बई  राज्य  के  रत्नगिरि  जिले  में  जड़ी  बू  feat

 Cees &  थ्री
 श्रीधर

 :
 क्या  स्वास्थ्य मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  सरकार  का  जड़ी-बूटी  उद्योग  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  बम्बई  राज्य  के
 रत्नगिरि

 जिले  में  जड़ी-बूटियों  के  बारे  में  सर्वेक्षण  करने  का  विचार  कौर

 यदि  तो  यह  सर्वेक्षण कब  आरम्भ  होगा  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं

 है  ।

 यह  wt  नहीं  उठता  |

 गांधी  स्मारक  न्यास  द् a  रा  कोढ  निरोधक  कार्य

 1२२४६.  श्री  कोरटकर  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बतान नहू  AC!  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गांधी  स्मारक  न्यास  को  कोढ  निरोधक  कार्यों  के  लिये  कोई  वित्तीय  सहायता  दी

 जाती

 इस  waar  से  न्यास  द्वारा  किये  गये  कोढ  निरोधक  कार्य  की  क्या  मुख्य  बातें हैं  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  :  १९५५-५६ से  QEYS—¥E  तक के  वर्षों में

 भू३,०००  रुपयों
 के  अनुदान  की  मंजूरी  दी  गयी

 ।

 कोढ-नियंत्रण  यूनिटों  की  कुष्ठ  रोगियों  की  कोढ-निरोधक  कार्य
 वा

 में  व्यक्तियों  को  प्रशिक्षण
 कोढ

 के
 बारे

 में  जनता  को  जानकार 1  |  nes  दना  इत

 चाज

 २२४७.  राजा  महेन्द्र  प्रताप :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  १  €  Ys

 में  देश  में  gars  की  कितनी  खपत  हुई
 ?

 खाद्य तथा  कृषि  मंत्री  ०  प्र्  ')  : देश में  १६५८ में  अनाज  की  खपत  का  ठीक.ठीक

 भ्रनुमान  लगाने  के  लिये
 विश्वसनीय  अकड़ ह याग  उपलब्ध

 नहीं  हैं  |

 अंग्रेजी
 में
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 हिमाचल  प्रदेश  में  सिचाई  ्

 ry
 1२२४८.  दलजीत  क्या  सिचाई  ate  विद्या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 PEYS—-YE  में  हिमाचल  प्रदेश  में  सिचाई  कार्यों  के  लिये  कितना  धन
 मंजूर  किया

 गया  भ्र

 PeYao—YE FUG IH में  aa  तक  कितना
 धन  खर्चे  किया  जा  चुका  है  ?

 ate  विद्युत  उपमंत्री  हाथी )  :  REYG—YE  में  हिमाचल  प्रदेश  में  बड़े  कौर

 छोटे  सिंचाई  क्षेत्रो ंमे ंसिचाई  कार्यों  के  लिये  कोई  धन  मंजूर  नहीं  किया  गया  है  क्योंकि  द्वितीय

 पंचवर्षीय  योजना  में  किसी  भी  बड़ी  या  छोटी  सिचाई  योजना  को  सम्मिलित  नहों  किया  गया  है  ।

 seq  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 उत्तर  रेलवे  में  ट्राउट-एजेंट  सियां

 1२२४६.  श्री  दलजीत  सिंह  बया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  रेलवे  में  इस  समय  कितनी  शभ्राउट-एजेन्सियां  कार्य  कर  रही

 PEYS—UE  में  कितनी  झ्राउट-एजेन्सियों  को  रह  किया  कौर

 निकट  भविष्य  में  कितनी  भ्राउट-एजेन्सियां  खोली  जायेंगी  ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज
 :  ४६  ।

 १  ।

 ४  ।

 उत्तर  रेलवे  पर  स्टेशनों  का  निर्माण

 1२२५०.  श्री  दल जोत  सिंह  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  कीਂ  करेंगे  कि  :

 PEYG-AE  शरर  REYXE-KO  में
 उत्तर  रेलवे  पर  की  रतपुर  आनन्दपुर

 साहिब  नांगल  डैम  रेलवे  स्टेशनों  का  नव-निर्माण  करने  के  लिये  कितना  धन  आवंटित  किया

 गया  कौर

 इन  स्टेशनों  में  प्रत्येक पर  क्या-क्या  सुधार  किये  जायेंगे  ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज  ate  इस  समय  इन  स्टेशनों के

 निर्माण  कोई
 प्रस्ताव  नहीं  एक  वितरण  संलग्न है  जिसमें  इन  स्टेशनों  पर  किये

 जाने  वालें
 कार्यों  की  सूची  दी  गयी  है  कौर  वर्ष  PeUs-HE  कौर  PEXE-GO  में  पूर्वा नुमा नित

 at  बताया  गया  है  |  परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  १६]

 ग्रमृतसर-कलकत्ता  मेल  में  भोजन-यान

 1२२५१.  श्री  दलजोत  सिंह  :  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  ५  अप  कौर ६  डाउन  भ्रमृतसर-कलकत्ता  मेल  में  कोई

 यान  नहीं  लगाया

 शर  + यदि
 al

 क्या  कारण

 मल  अग्रेज़ी  में
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 क्या  की  सुविधा  के  लिये  इस  मेल  के  साथ  एक  भोजन-यान  लगाने

 का  प्रस्ताव

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज  :  हां

 गाड़ियों पर  इस  समय  जो  भार  है  उससे  उनके  साथ  भोजन-यान  नहीं  लगाया  जा

 सकता  |  वर्तमान  भीड़-भाड़  को  देखते  हुए यह  उचित  नहीं  प्रतीत  होता  कि  भोजन-यान

 लगाने के  लिये  यात्रियों  के  स्थान  में  कमी की  जाय े।

 यात्रियों  की  श्रावइ्यकताएं  रास्ते  में  पड़ने  वालें  स्टेशनों  पर  विद्यमान  भोजन  व्यवस्था

 से
 पूरी  हो  जाती

 नहीं  ।

 कानपुर-झांसी  लाइस  पर  सवारी
 गा  ड़ियां

 २२५२.  श्री  जगदीश  अवस्थी
 :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि
 :

 क्या  मध्य  रेलवे  की  कानपुर-झांसी  शाखा  लाइन  पर  एक  नई  सवारी  गाड़ी  चलाने

 का  निर्णय  किया  गया

 यदि  तो  यह  कब  से  चलाई  जायेगी ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज  :  जी

 RS FEE  से
 कानपुर  कौर  झांसी  के

 बीच  दोनों  कौर
 से

 श्र

 जायेंगी  ।

 व्यापक  रिक  फसलें

 1२२५३.  Alo  ख०  ठाकुर  :
 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री यह

 बताने
 की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  हाल  ही  में  देश  में  खाद्यान्न  वाले  क्षेत्र  की  तुलना  में  व्यापारिक

 फसलों  वाले  क्षेत्र  में  वुद्धि  हुई  और

 यदि
 तो

 उसके
 क्या  कारण

 तथा  कृषि  मंत्री  प्र०  :
 हाल  ही  के  वर्षों  में  खाद्यान्न  शौर

 व्यापारिक  फसलें  दोनों  के  क्षेत्र  में  वृद्धि हुई  है
 |

 seq  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 रेलवे  स्लीपर

 1२२५४.  श्रीमती  सुचेता  कृपा लानी
 :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे

 — ै
 क्या  यह  सच  ह  ढ aa  लोहे  के  रेलवे  स्लीपरों  का  सम् भरण  करने के  लिये

 १९५५-५६  शर  PEYE-YY  में  भारत  में  विभिन्न  फाउन्ड्ियों  को  arse

 दिये

 अंग्रेजी  में
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 यदि  तो  उन  फाउन्ड्ियों  के  क्या  नाम  हैं  जिनको  काडर  दिये गये  कौर  दोनों

 वर्षो ंमें  पाक-पृथक रूप  से  कितनी  मात्रा  के  काडर  दिये  गये  कौर  प्रत्येक  वर्ष में

 प्रति  टन  क्या  भाव  स्वीकार  किये

 क्या  यह  सच  हैं  कि  विभिन्न  फाउन्डियों  को  उनकी  आवश्यकता का  \95 प्रतिशत तक ्

 कच्चा  लोहा  नियंत्रित  दरों  पर  दिया  कौर

 यदि  तो
 दोनों  वर्षों  में  विभिन्न  फाउन्ड्ियों  को  पृथक  रूप से

 कितना
 कच्चा  लोहा

 दिया

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  वें०  राम स्वामी  )
 :  हां  ।

 एक  विवरण  संगठन  afefitse  Le  भ्रन बन्ध  संख्या  १७]

 और  पूरी  जानकारी  तत्काल  उपलब्ध  नही ंहैं  इकट्ठी  की  जा  रही  हैं  |

 wie  प्रदेश  में  सिचाई  कौर  विद्युत्‌  प  रियो जनाओ ओं  के  लिय  इस्पात

 २२४५४.  श्री  रामो  रेड्डी  क्या  सिचाई
 शर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 \
 }  पर्याप्त  इस्पात  शहरों  लोहे  की  कमी  के  कारण  अनघ  प्रदेश  नें  कांत-कौन  सी

 परियोजनाश्रों  को  पूरा  करने  का
 काम  रोक

 दिया
 गया  है

 ;

 PEYS-KE  में  सिचाई  श्र  विद्युत  परियोजनाओं  के  लिये  आन्ध्र  प्रदेश  को  लोहे

 और  इस्पात  कितना  श्रीयंत्र  भ्रावंटित  किया गया  ;

 शब
 कितनी  मात्रा

 दी
 जा  चुकी

 पूरे  wee  न  दिये  जाने
 के  क्या  कारण  ate

 पुरा  भ्रभ्यंश  कब  तक  दिया

 कौर  विद्युत्‌  उपमंत्री  ii  :  राज्य  सरकार ने  बताया है  कि  इस्पात

 की  कमी
 के

 कारण  निम्नलिखित  सिचाई  परियोजनाओं  पर  काम  रोक  दिया  गया

 कृष्णा  att  |

 अपर  पेन्नार

 चेन्नारायागुडी  परियोजना  ।

 मैरावनिटिप्पा  ।

 ata  सागिलेरू  परियोजना  ।

 frat  परियोजना ।

 9  राल्लापाद  परियोजना  ।

 आवश्यक  जानकारी  प्राप्त
 जा  रही  है  कौर  यथाशीघ्र  सभा  को

 बता  दी  जायेगी  ।
 लााणणपपाटागल्‍तएल्‍एएस्‍ए

 wast  में
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 स्थगन  प्रस्ताव  के  बार  में

 श्री  प्र०  के ०  देव  ):

 रिया  महोदय  :  मैंने
 माननीय  सदस्य

 के  स्थगन  प्रस्ताव  की  अनुमति  नहीं  दी  है
 |

 श्री  to  कण  देव
 :  मेरा  निवेदन  हैं

 कि
 वहां  भूख  हड़ताल के  कारण  बड़ा  गम्भीर  वाला

 क  ०»  ०»  ०» वरण  पैदा  हो  गया  है

 श्रिया  महोदय
 :

 लेकिन  श्राप  वैसा
 वातावरण  यहां  उत्पन्न न  सभा  में  कुछ  इस

 प्रकार की  भावना  फैलती  जा  रही  है  कि  स्थगन  प्रस्ताव  की  भानुमती  न  दिए  जाने
 पर  भी

 माननीय  सदस्य  यहां पर  उसे  उठाने  का  प्रयत्न करते  मैं  कई  बार  यहां  कह  चुका हूं
 कि  यदि

 माननीय  सदस्य
 मेरे  निर्णय  से  सन्तुष्ट  नहीं  तो  वे  मेरे  पास  जाकर  अनुमति

 न  देने
 के

 कारण

 पूछ  सकते  इस  मामले  में  माननीय  सदस्य  ४-१५  बजे  मेरे  कमरें में  जाकर मुझ  से
 मिल

 सकते  यदि मैं  ठीक  समझूंगा  तो  कल  azar  किसी  अन्य  दिन इस  प्रश्न  को  उठाने की  भ्र नुम ति

 एक  बार  जब
 मैं

 अपना  निर्णय  दे  दूं  तो  फिर  सभा  में  इस  प्रश्न  को  उठाना  उचित  नहीं  है  ।

 सभा  पटल  पर  रखें  गये  पत्र

 sara  आदेश  का  संशोधन

 कृषि  उपमंत्री  मो०  वे०  मैं  अत्यावश्यक  पण्य  eRe  की

 धारा  ३  की  उप-धारा  (६)  के  अन्तर्गत  उर्वरक  शअआ<दा,  १९४५७  में  कुछ

 संशोधन  करने  वाली  निम्नलिखित  afar  की  एक-एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 (१)  दिनांक  ७  PEXE  की  जी०  एस०  श्रार०  संख्या  २८२  |

 (२)  दिनांक  ७  PEXE  की  जी०  एस०  आर०  संख्या

 में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०  Zto——230c/¥e]
 ot

 nears  पण्य  अधिनियम  के  अधीन  जारी  की  गई  श्रधिसुचनायें

 तथा  कृषि  उपमंत्री  ०  स०  थामस  )  :
 में  श्रत्यावस्यक पण्य  झ्धघिनियम  2eUy

 की  धारा  ३  उप-धारा  (६)  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  श्रधिसुचनाशओं  घी  एक-एक  प्रति

 सभा  पटल
 पर  रखता

 (१)  दिनांक €  १९४५९  का  जी०  एस०  प्यार  संख्या  wsF  |

 (२)  दिनांक  €  ENE  की  जी०  एस०  करार  संख्या  REo |

 (३)  दिनांक €  EYE Hl To Uso की  जी०  एस०  श्रार०  संख्या  २९१,  जिसमें  चावल  तथा  धान

 मूल्य  नियंत्रण  area  १९५९  दिया हुआ  है  ।

 (४)  दिनांक  १०  gexE  की  जी०  एस०  करार  संख्या  REX,  जिसमें  उत्तर  प्रदेश

 खाद्यान्न  पर  लाने  ले  जाने  पर  प्रतिबन्ध  १९५९  दिया  gars

 ह  क  आ  आ  हो
 में  रखी  गयी  ।  देखिये

 संख्या
 एल०  Zto— FRok/KR]

 WITT  में
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 विधेयक पर  राय

 श्री  रघवीर  सहाय  :  )  :
 3  ड  प्रक्रिया  में  aga  संजो रन

 करने  वाले  विधेयक  जिसको  सभा  ने  ५  १९४५८  को  राय  जानने के  लिए  परिचालित

 किया  रायों का  पत्र  संख्या  ४
 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 ao

 तारांकित  संख्या  के  ११४७  के  अनपरा  के  उत्तर  की  ate

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राज  ब्रिटिश

 शिया  मिशन  की  सिफारिशों  पर  पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा जारी  किए  गए  एक  नोट  के

 बारे में  श्री  स०  चं०  सामन्त  के  एक  शभ्रनपुरक  TT  का  मैंने  जो  उत्तर  दिया था  उसे  में  करना

 चाहता  हूं  ।  मुझे  पता  लगा  है  कि  हाल  में  ही  पश्चिम  बंगाल  सरकार  से  इस  विषय  कं  सम्बन्ध  में

 पत्र  मिला  है  ।  पत्र  में  दी  गई  बातों  की  भ्रांत  ग्रस्त  विभागीय  समिति का  ध्यान  wa

 कराया गया  है

 Eo

 सभा का  काय

 मंत्री  सत्य  नारायण सिंह  )  भ्रामक  अनुमति  से  में  सोमवार

 २३  १९५९  के  आरंभ  होनें  वाले  सप्ताह  में  लिए  जाने  वाले  सरकारी  कार्य  की  घोषणा

 करता हूं  ।  इस  सप्ताह  में  निम्नलिखित  मंत्रालय गलियों की  अनुदानों  की  मांगों  पर  विचार  तथा  मतदान

 होगा

 (१)  सिंचाई त्र  विद्युत

 (२)  स्वास्थ्य

 (३)  सूचना  प्रौढ़  कौर

 (४)  खान  कौर  ईंधन

 ह  ee  meters

 अनुदानों
 ं  की  मांगें

 मणणणणभाभा साल

 महोदय  :  अब  सभा  में  कल
 प्रस्तुत

 की  गई  गृह-कार्य  मंत्रालय
 की  अनुदानों  की

 मांगों  तथा उन  पर  प्रस्तुत  कटौती  प्रस्तावों
 पर  चर्चा  पुनः  आरंभ  होगी  ।  श्री पथ  देव

 अरपना

 भाषण  जारी  रखें  |

 श्री  पदम  दल
 )

 अ्रध्यक्ष  मैं  कल  निवेदन कर  रहा  था  कि

 हमारे  गृह  मंत्रालय  कार्य  संचालन  एक  धत् ति वान  दयालु

 वयोवृद्ध  प्रौर  ज्ञान  वृद्ध  नायक  के  हाथ  में  है  |
 ————  नन्ना  oe

 मूल  अंग्रेजी  मं



 saY%o  अनुदानों  की  मांगें  २०  १९५९

 पदम

 महोदय  utara

 कल  यहां  यह  बात  कही  गयी  थी
 कि

 राज  बूढ़े  लोगों  को  कष्ट  दिया  जा  रहा  है
 उन

 से

 यह  बड़ा  भार  संचालन कराया  जा  रहा  है  ।  कुश्ती  का  काम  होता  तब  में  सहमत  हो  जाता

 कि
 हम  को  इन

 ag
 लोगों  को  कष्ट  नहीं  दना  लेकिन  यहां  तो  बुद्धि  का  काम  है  कहा

 गया  हे  कि  ष  तस्य  निर्बद्धेस्तु  तो  बलम्‌  ||  जहां  तक  बुद्धि  है  वहीं  शक्ति  है  ।  भर

 शासन  के  लिये  इस  शक्ति  की  श्रावइ्यकता  है  जो  हमारे  नेतायों  के  पास  पर्याप्त  मात्रा  में  मौजूद  हैं  ।  न  सा

 सभा  यत्र
 न  सकती

 बूढ़े  लोगों  का  पार्लियामेंट  में  होना  यह  देश  के  लिए  सौभाग्य
 की

 बात  है
 ।

 इस  मंत्रालय  के  नेतृत्व  में  अनेक  सदस्यों  का  हल  हुआ है  |  जो  देश  जीवित  जो  व्यक्ति

 जीवित हैं  वे  समस्यापूर्ति  हैं  वह  सदस्यों  को  हल  करता  है  ,  कौर  नई  समस्यायें जीवन  में  उत्पन्न

 होती  रहती हैं  ।  दुःख  वहां  पर  होता  है  जब  कि  समस्याओं  को  हल  करने  के  लिये  कोई  किसी  किस्म

 का  विचार न  हो  ।

 यहां  पर  इस  मंत्रालय  के  संबंध  में  बहुत  सी  बातें  कही  गयीं  ।  यह  कहा  गया  कि  इस  में
 पक्षपात

 यानी
 डिस्क्रिमिनेदन

 हो  रहा है
 ।  लेकिन

 में  देखता  हूं  कि  जैसे  ही  देश  आजाद  विधान

 उसके  गिराए  भारत  क  हर  नागरिक  को  पूर्ण  अधिकार  दिया  चाहे  वह  किसी  भी  संस्था  से
 या

 किसी  भी  जात  पांति  से  संबंध  रखता  हो  ,  कि
 वह  पार्लियामेंट में  ae

 ग्रसेम्बलियों
 में  भाग  ले ंसकता

 है  प्रौढ़  अपनी  सरकार  बना  सकता  है  ।  मगर  पक्षपात  होता तो  जिस  पार्टी  के  हाथ  में
 राज्य

 पाया  शायद वह  wad  ही  लिए  नाना  प्रकार  के  greet  रखती  ।  परन्तु ऐसा  नहीं

 किया  गया  ।

 फिर  कहा  गया  कि  विक्टिमाइजेशन होता  है  ।  जब  से  हम  प्रासाद  हुए  तब  से  इस  घर  के  सुधार

 के
 लिए  कम  प्रयत्न  ददा  लेकिन  घर  में  उथल  पुथल  करने  की  बहुत  बातें  हुई  ।  कल  एक  प्रदन  के  उत्तर

 में
 यह  विवाद  ear

 था  कि  घरों  में  काम  करने  वाले  कर्मचा  रियों  की  एक  यूनियन  बनी  उन
 में

 से  कुछ  लोग  भूख  हड़ताल  कर  रहे हैं  ।  उस  समय  मैँ  सोच  रहा  था  कि  दो  महकमें  बाकी  रह  गये  हैं
 |

 जहां  seit यह  अवस्था  नहीं  रानी  एक  तो  पतियों का  ।  कभी  तक  उनकी  कोई  यूनियन  नहीं  बनी
 ।

 are है  लीडर  लोग
 जरूर  प्रयत्न  करेंगे  ।  तो  भ्र भी तक  एक  तो  पतियों की  यूनियन  नहीं

 बनी
 कि

 मगर  उनको  घर  में  स्त्रियों  से  कष्ट  हो  तो  उसके  विरुद्ध  प्रदर्शन  |  इसी  तरह  से  स्त्रियों की
 भी

 कोई  यूनियन  अभी  तक  नहीं  बनी  ताकि  यदि  उनको  पतियों  से  कोई  शिकायत  हो  तो  उसके  विरुद्ध
 प्रदर्शन

 किया  जाये  ।  लेकिन  राज  दूसरे  कामों  में  यह  हाल  हो  रहा  है
 कि

 कोई  काम  शुरू  नहीं  होने

 ak  उसके  लिये  यूनियन  पहले  से  बन  जाती है  ।  राज  गेंद  में  भी  यूनियन  सरकार  है
 ।  इस

 लिए  सब  तरफ  यूनियन  ही  यूनियन  दिखायी  देती  है  ।  कौर  इन  यूनिवर्स  ने  क्या  काम  किया  है
 ?

 मैं  सोचता
 था

 कि  ऐसी  यूनियन  बने  जो  संसार  के  साथ  अपने  काम  का  मुकाबला करने  के  लिये  हो

 जैसे  सरकारी  कर्मचारियों  की  यूनियन  बने  जो  कहे  कि  हम  प्रशासन  को  अच्छे  से  बनायेंगे

 रेलवे  के  कर्मचारी  अपनी  यूनियन  बनायें  जिसका  उद्देश्य  यह  हो  कि  हम  अपने  काम  में  इतनी  उन्नति

 करेंगे  कि  संसार  भर  से  हमारा  काम  समझा  जाये  ।  पर  ऐसी  चीज  तो  नहीं  होती  ।  हमारे  यहां

 पहाड़  में  एक  कहावत है  ,  कद  भिरग  धोने  पाती
 ”

 ।  इसका  मतलब  यह  है  कि  wit  मृग  को

 मारने  की  तो  योजना  बन  रही  लेकिन  उसके  बटवारे  के  लिए  झगड़े  हो  रहे  हैं  कि  सिर  किसको

 नाफा  किसको  मिलेगा  ,  खाल  क्रि सको  मांस  किस  को  बांटा  जायेंगी  ।  ait  हम
 ०»  £:.

 प्रारम्भिक  wear  में  हैं  ।  हमको  प्रभी  देश  को  बनाना  है  ।  लेकिन  इस  से  पहले  ही  बाजार क

 झगड़े हो  रहे  हैं  ।
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 कल  यहां  पर  एक  जिम्मेदार  सदस्य  ने  कहा  है  कि  wae  किसी  जगह  हड़ताल  हो  तो  वहां  पर

 गोली  का  इस्तेमाल नहीं  करना  चाहिये  ।  उन्होंने  महा  भारत  का  एक  भूलोक  भी  पढ़ा  था  ।  वह  लोक

 तो  मझे  याद  लेकिन  उसका  मतलब  यह  था  कि  धर्म  नम्रता  के  साथ  सारा  काम  करना
 चाहिए

 जिनकी  तरफ  से  यह  कहा  गया  काश  कि  ag  इस  सिद्धान्त  को  भ्र पनी  संस्था  में  भी  अपनाते  ।  उनको

 तजर्बा है  ।  सोशलिस्ट  कम्यूनिस्ट  दोनों  पार्टियों  को  राज्य  करने  का  सौभाग्य  प्राप्त  हुमा  शर

 मैं  जानना  चाहता हूं  कि  क्या  उन्होंने हाथ  जोड़  कर  सब  जगह  काम  किया  कौर  नहीं

 चलायी  |  मे  यह  मानता  हं  कि  यह  ठीक  है  कि  देश  में  गोली  नहीं  चलनी  नहीं

 चलनी  लोगों  के  साथ  सत्य  का  व्यवहार  होना  चाहिये  ।  लेकिन लोग

 किये  जात ेहैं  श्र  वे  झपने  देश  की  सम्पत्ति  का  विकास  करने  के  लिए  उतारू  हो  जाते  उन  पर

 हाथ  जोड़ने  का  कोई  प्रभाव नहीं  का  कोई  नहीं  फिर  बतलाइये कि  उसके

 बाद  दूसरा  क्या  तरीका रह  जाता  है
 ।

 में  समझता  हूं  कि  इस  में  दोष  भारत  सरकार  का  दोषी

 वह  लोग  नहीं  हैं  ।  दोष  भारत  सरकार  का  इसलिए  है  कि  उन्होंने  इस  देश  में  हर  तरह  की

 उछल कद  के  लिए  पूर्ण  स्वतंत्रता  दे  रखी  स्वतंत्रता  होनी  चाहिए  |  हर  एक  को  अपने  अधिकार की

 सुरक्षा  का  पूरा  प्राधिकार  होना  चाहिये
 ।

 सब  के  पास  रोजगार  होना  चाहिए  ।  कमाई  हुई  राशि

 के  इस्तेमाल  की  पूर्ण  स्वतंत्रता  होनी  चाहिये  ।  लेकिन  क्या  यह  भी  कोई  स्वतंत्रता  है  कि  जो  काम  कर

 रहे  हैं  उनको  कहा  जाये  कि  हड़ताल  स्कूलों  में  लड़के  पढ़ते  हैं  तो  उनको  कहा  जाता  है  कि  हड़ताल

 करो  और  घर  में  नौकर  काम  करते  हैं  तो  उनको  कहा  जाता  है  कि  हड़ताल  करो  ।  देश  के  इन्दर

 चारों
 तरफ  हड़ताल  ही  हड़ताल  दिखायी  दे  रही  है  ।  एक  तो  हमारे  चारों  तरफ  भाग जल  रही  हैं

 और
 हमारे  देश  के  इस  तरह

 की
 बातें.की  जायें  तो  माननीय  सदस्य  भली  प्रकार  समझ  सकते  हैं

 कि  उसका  क्या  परिणाम  हो  सकता  है
 ।

 लोगों  को  राज  शिकायत है  कि  सरकार  बड़ी  सख्ती  करती  है

 लेकिन  मुझ  को  इस  बात
 की

 शिकायत  हैं  कि  सरकार  बहुत  है  यहां  तक  की  कि  जो  लोग  नाजायज

 काम  करते  ह  उन  तक  के  साथ  ठीक  ढंग  से  बरताव  नहीं  करती
 ।  यह  है  किया  सरकार  सत्य

 कौर  रहिसा के  मानने  वाली  हैं  ।

 अपी  arfeorr  or
 श्री  नाथ  पाई  )  :  तो  आपकी  दि  उचित  ह्  कि  कफा  गा  STH  न नहीं  चलायी  जातीं ।

 श्री
 पद्म  देव  :  परन्तु  जो  शासन  को  नीचे  कराना  चाहते  हैं  उनके  साथ  तो  उपयुक्त  व्यवहार

 ही  होना  चाहिए  |

 ast  शास्ति  प्रजा  दंडे  वाभिरक्षति

 दंडा  ag  दंड मु  घूम  विदुर  बंधा

 भले  लोगों  की  हिफाजत के  लिए  ger  चाहिए  शौर  बारे  लोगों  क्षा  को  खातिर  भी  उसी  की

 आवश्यकता होती  है
 ।  लेकिन

 चूंकि  हमारी  सरकार बहुत  नम  हैं  इसलिए  लोगों  पर  समझाने  का

 प्रभाव नहीं  पड़ता  ।  जिन  लोगों  का  देश  की  समस्याओं  को  समझने  का  कोई  विचार  नहीं  कौर  जो

 भ्रन्यथा  ढंग  से  काम  करते  हैं  उन  के  लिए  यह  स्थिति  किसी  भी  कारगर  नहीं  हो  सकती  ।  माननीय

 गृह  मंत्री  जी  इस  बात  को  मानेंगे  कि  राज  जितनी  नरमी  होती  जा  रही  उतनी  ज्यादा

 हीनता  देश  के  Hee  फैल  रही
 है  at

 जितनी  शभ्रनुशासनहीनृता फैल  रही  उ उतना  ही
 काम

 कम  हो

 इसी  का  परिणाम  यह  है रहा  है  |  इस  कोई  अपने  दायित्व  को  नहीं  समझता  ।

 मल  अंग्रेजी  में
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 राज  देश  का  एडमिनिस्ट्रेशन पर  खर्चा  बढ़ता  चला  जा  रहा  है  ।  मैं  गृहमंत्री  जी  की  सेवा  में  यह  निवेदन

 करना  चाहता हूं  कि  सन्‌  १६४८  से  इस  वर्ष  तक  यह  खर्चे  कितना  बढ़  गया  है  |

 REWG—VE  ५४  करोड़

 REVE—Yo  R€_ Fo ३०  करोड़

 Va  ८०  कीड़े

 PEXL—UR  ५३. ६७  करोड़

 PEXI—YB  ५६. २३  करोड़

 रे-शक  ७१.२७  करोड़

 SEX V—YY  ७५. ११  करोड़

 PEYY—- XE  Rox.  ४१  करोड़

 PEXE—¥Y  १३५. ९१  करोड़

 REXW—YUG  2PE¥ 98  करोड़

 PEYo—VE  2&9. 192  करोड़

 PEYE—Fo  २२२.  ७३  करोड़

 लेकिन  माननीय  गृह  मंत्री  जी  यह  भली  भांति  जानते  हैं  कि  लोगों  के  भ्रमर  संतोष  नहीं  सरकार

 कर्मचारी भी  खुश  नहीं  हैं  हालां कि  खच  इतना  बढ़ता  चला  जा  रहा  वे  क्यों  खुश  नही ंहैं
 ।  मुझे

 कुछ  ऐसा  प्रतीत  होता  हैं  कि  लोगों  के  पास  काम  काफी  नहीं  है  ।  जब  काम  काफी  नहीं  है  तो  फिर  यह

 सोचने  का  मौका  रहता  हैं  कि  हमारी  तरक्की  नहीं  हो  रही है  ।  यह  दुरुस्त हैं  कि  जहां

 बुनकर  खेत  में  काम  करने  वाले  की  आमदनी  वहां  सरकारी  कर्मचारी भी

 वहां ही  है  ,  जहां  वे  कल  थे  ।  यह  ठीक  है  कि  उन  को  भत्ते  मिल  रहे  लेकिन  फिर  भी  वे  महान  संकट
 में

 काम  भी  नहीं  होता  है  ।  यह  भी  दुरुस्त  लेकिन  उनको  जो  दिया  जा  रहाहै  ,  वह
 भी

 कम

 है  |  we  इन  दोनों  बातों  पर  विचार  किया  जाय  कि  किसी  काम  को  करने  के  लिए  कितने  लोगों

 की  जरूरत है  रोक  उतने  ही  भ्रामक  रखे  जायें  कौर  सरकारी  तमंचा  रियों  की  ठीक  व्यवस्था  की
 तो  हमारी यह  मशीनरी  ठीक  ढंग  से  चल  सकती  है  ,  वर्ना  जो  इतना  रुपया  हमारी  योजनाओं  पर

 खर्चे  जा  रहा  है  ,  वह  बेकार  जायेगा  कौर  देश  के  लोगों की  ग़रीबी को  दूर  करने ंके  लिए
 इतन  आन्दोलन  चल  रहे  बे  अ्रसफल  होंगे  गरीबी  दूर  नहीं  होगी  ।  सरकारी  मशीनरी  ठीक

 नहीं  जब  तक  की  सरकारी कर्मचारियों के  पास  पुरा  काम  नहीं  होगा  कौर  पूरा  काम  तब  तक

 नहीं  हो  सकता  जब  तक  कि  उन  को  थोड़ी  सी  रोटी  भी  नहीं  दी  जाती  है  ।

 परिगणित  जातियों  की  तरफ़  से  बहुत  बातें  कही  गई
 ।

 उन्हें  सुनने  पर  मुझे  बड़ा  दुख
 |

 उन्होंने  दो
 तीन

 मिसालें
 दी  ।  मे  मानता  हूं  कि  sarge  श्राज  भी  देश  में  है  ,  लेकिन

 जो
 घिनौनी

 तस्वीर
 उन्होंने  ज़ाहिर  वह  बिल्कुल  ग़लत  उन्होंने  शादी  की  पालकी  रोकने  a  गर

 राम  दास
 के  बारे  में  कुछ  बातें  कहीं  ।  मैँ  यह  निवेदन करना  चाहता  हूं  कि  हर  जगह  सब  लोग

 राम
 दास  का  जलसा  मनातें हैं  ।  वे  उन  को  कोई  चमार  नहीं  मानते  हैं  ।  लेकिन  उन्होंने एक  जगह  की

 तस्वीर  यहां  लाकर  रखदी  ।  मुझे  एक  इलोक  उस  वक्त  याद  करा  गया  ,  जो  कि  इस  प्रकार  है
 —

 मधुमिच्छन्ति

 ब्रणमिच्छन्ति

 दोषमिच्छन्ति
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 जरगर  हम  लोग  हर  बात  में  सीटें  पराई  को  ही  देखते  चले  जायें  शौर  भलाई  को  न  तो  यह  अफ़सोस

 की  बात  है  ।  हरिजनों के  उद्धार  के  उन  की  तालीम  के  लिए  उन  के  खाने  के  लिए  कितना

 रुपया  बचें  किया  जा  रहा  इस  का  प्रदान  नहीं  लगाया  जा  सकता  ।  समयाभाव के  कारण  मैं

 कं  सामने  इस  संबंध  में  प्रांगण  नहीं  रखना  चाहता

 उन्होंने  मनुस्मृति  का  उदाहरण  दिया  ।  में  तो  यह  कहता  हूं  गायकवाड  जी  महाराज

 से  fear का  मन  तो  भ्रम्बेदकर  जिन  के  नेतृत्व  में  कांस्टीच्यशन साफ़  इंडिया  बनाया  गया  |

 ae  मस्ती  की  इतनी उन्होंने कहा  है  कि  अस्पृश्यता विधि  के  भ्रनुसार  दण्डनीय  है  |

 करते  लेकिन  वह  उस  का  यह  लोक  क्यों  नहीं  सुनाते ?

 दद्रोब्राह्माणतामे ति

 ब्राह्मणदचे  तिशद्रत्तां

 क्षत्रियाजातमेवन्त

 विद्या  तथैव

 द्वारा
 कोई  ऊंच  नीच  इस  में  नहीं  है  कि  कोई  कहां  पैदा  हुमा

 क्योंकि  जायते  al as \  अर्थात्‌

 जन्म से  हर  एक  छुद्र  पेदा  होता  है  siege  जैसे  किसी  ह  ा  होते  ह  बला  ह  क  सान  बत

 है  ।
 वर्ण-व्यवस्था किसी  को  बड़ा  या  छोटा  बनाने के  लिए  नहीं थी  ।  यह  तो  काम  ठीक  तरीके

 से  करने
 केलिए  जोज्ञान  में  ज्येष्ठ  वह  जो  बल  में  ज्येष्ठ  वह  क्षत्रिय और

 जो  व्यापार में  ज्येष्ठ
 वह  वैश्य  GT  श्र

 जो
 दूसरा  काम  नहीं कर  उस  के  लिये  कहा  गया

 कि
 वह  सेवा  के  छोटे  मोटे  बढ़ई  वगैरह

 के
 काम  करे

 ।
 मैं  गायकवाड़  जी  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  यह

 कहने का  कया  फ़ायदा  है  कि  कल  लोगों  नें  हमारे
 साथ

 क्या  किया  था  |  वह  यह  क्यों नहीं  देखते कि

 अज  उन  के  लिये  क्या  हो  रहा  है
 ?  इस

 मनोवृति  से  at  अपने  देश  में  हम  एक

 नई  जाति बना  रहे  एक  नया  फ़िर्का  बना  रहे  हैं  ।  कल  कहा  गया  कि  परिगणित  जाति  के  कितने

 मिनिस्टर हैं  ।  में  सोचता  हूं  कि  हिन्दुस्तान का  सब से  बड़ा  काम  करनें  वाले  श्री  जगजीवन राम

 हैं  |  शायद वह  शिड्यूल्ड  काइट्स के  हैं  |  मुझे  मालूम  नहीं  है  ।  पता  नहीं  गायकवाड़ जी  को  मालम

 है  या  नहीं  ।  श्राल्वा जी भ्रौर
 जी

 भ्र  दूसरे लोग  भी  हैं  ।  जैसा कि  कय  माननीय  उपमंत्री  जी  ने  कहा

 प्रश्न  यह  है  कि  जहां  तक  रिक्रूटमेंट  का  सवाल  वहां  तक  श्राया  उन  को  पुरी  सुरक्षा  मिलती  है  ये  नहीं
 ate

 फिर  जो  जिस  काम  के  योग्य  उस  के  अनुसार  उस  से  काम  करवाना  है  ।  यहां  कोई  बांटना तो

 नहीं  हूं  ।
 इस  लिए  मैँ  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  यह  ठीक  नहीं  है  कि  राज  भी  इस  किस्म की  बातें

 की  जाती
 जिन  से  मुल्क  को  फ़ायदा  नहीं  हो  सकता  है  ।  हम  को  ऐसा  काम  करना  जिस से

 मुल्क  को  फ़ायदा हो  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय सदस्य  को  पंद्रह  मिनट हो  गए  वह  समाप्त  कर

 उनके  बाद  में  ag  aa  दना तट  देने  वाला (4

 श्री  पदम  देव  :  पांच  मिनट  ais  दीजिए

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  एक  मिनट  भी  शहरों  नहीं  ।  और  माननीय  सदस्य  साहबान  बोलने  वाले

 हैं  ।  उनको भी  देना है  ।  श्र  देना  उन  के  साथ  बेइंसाफी  होगी ।

 श्री  पदम  देव  :  पांच  मिनट  शर  चाहिए ं|

 उपाध्यक्ष  महोदय  पांच  मिनट  नहीं  दिए  जा  सकते  हैं  ।  एक  मिनट  में  मगर  कोई  फिकरा  खत्म

 करना  चाहें  तो  खत्म  कर  दें
 ।
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 गी  पद्म  देव  :  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  झाज  इस  प्रकार के  वाद-विवाद

 प्रतिवाद के  लिये  स्थान  नहीं  हैं  ।

 मैं  गृह  मंत्री  जी  को  धन्यवाद  करना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  हिन्दुस्तान  क॑  कुछ  हुए  इलाकों

 को  अधीन  रखा  है  |  उन  के  उत्थान  के  लिए  काफ़ी  से  ज्यादा  रुपया  खर्च  किया  जा  रहा  है

 में  खास  तौर  पर  हिमाचल  के  बारे  में  कह  सकता  हूं  कि  Cov लाख  रुपया  हिमाचल  के  ऊपर  खच

 किया  जा  रहा है  जब  कि  उसकी  armed  २८५  लाख  मैं  माननीय  मंत्री  महीदय  से

 यह  जरूर  निवेदन  करूंगा  कि  वहां  पर  इस  वक्त  जो  दो  श्रम ली  हैं--डायार्की--है--टेरीटो  रियल

 कौंसिल हैं  कौर  दूसरे  उस के  सम्बन्ध में  वह  जरूर  विचार  ताकि  वहां  पर  ठीक  ढंग  से

 काम  चल  सक  |

 अन्त  में  मैं  यह  निवेदन  करूंगा  कि  हिमाचल  में  उन  सरकारी  कर्मचारियों
 जिन  की  योग्यता

 भी  उतनी  ही  हूँ  काम  के  लिहाज़  कौर  पी  रियड़  भी  उतना  ही  कराई  ए०  एस०  भ्र  भाई
 पी

 ०

 एस०  का  मौका  नहीं  मिलता  जिस से  वे  पिछड़े रह  जाते  हैं  |

 तीसरी  प्रार्थना  में  उन  से  यह  करूंगा कि  वहां  पर

 उपाध्यक्ष  महोदय  तीसरी  मेरी  प्रार्थना  है  कि  wa  माननीय  सदस्य  बन्द  कर  दें  |  श्री  साधुराम ।

 हर  एक  माननीय  सदस्य  को  दस  मिन  मिलेंगे

 श्री  सारा  (  जालंधर--रक्षित--ग्रनुसू
 arr ज tad  च्च्  मिया ं)  पंडित  जी  के  लिए  पंद्रह  मिनट

 और  मेरे  लिये  दस  मिनट
 ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  ने  मुझे  कल  खुद  कहा  था  कि  दस  मिनट  दिए  जायें  |  wa  उस  से  ज्यादा

 कैसे  हो  सकते  है
 ?

 श्री  सारा :  मेरा  कौई  कौर  दूसरा  साथी  यहां  नहीं  है  ।  दस  मिनट थोड़े  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  बहुत  हैं  ।

 श्री  साधराम  :  मुझे  बड़ी  खुदी  है  कि  श्राज  भी  यहां  बोलने  का  मौका  मिला  मिनिस्ट्री

 दोम  एजाज़  की  रिपोट  में  शिड्यूल  काइट्स  ate  शील्ड  ट्राइबल  के  श्रपलिफट  के  लिए  जो

 रकम  रखी  गई  उस  के  मुताल्लिक  मैं  कुछ  ws  करना  चाहता  हुं  ।  हिन्दुस्तान में  एक  पिछड़ा ay

 बहुत  काफ़ी  तादाद  में  मौजूद  हैं
 ।

 हिन्दुस्तान  की
 कुल  ३६  करोड़  कुछ  लाख  में  से  तकरी  बर

 १२  करोड़  शिड़्यूल्ड  दिड्यूल्ड  ट्राइबल  एण्ड  श्रदरवेकव्ड  क्लासिक  हैं  ।  इन  में

 9, FR, 48,908  तो  दौड़यूल्ड  काइट्स  हैँ  श्र  Bj  ११,८५४  शील्ड  ट्राइन्ज  हू  ।  तीन

 करोड़  नेक  |  इस  की  श्राशदी  के  लिहाज़  से  बारह  करोड़  भ्रांतियों  का  बजट  सैकंड  फ़ाइव

 यीअर  प्लान  में  €  १  करोड़  रुपये  रखा  गया  है  ।  जरगर  हिसाब  लगाया  तो  १८  करोड़  रुपये  सालाना

 बनता है  ।  FEU  की  गिनती के  हिसाब  से  झगर  Gate को  बढ़ा  दिया  तो  इस  वक्त  १२

 करोड़  के  लगभग  दिड्यूल्ड  दिंडयल्ड  ट्राइबल  एण्ड  अदर  पैकर्ड  क्लासिक  बनते  हैं  |

 १२.  करोड़  भ्रांतियों के  लिए  १८  करोड़  रुपये  सालाना  रखा  गया  जिस  का  मतलब  यह  है  कि  डेढ़

 रुपया  फ़ी  कस  एक  साल  में  रखा  गयाहै  ।  में  समझता  हूं  कि  यह  बहुत  थोड़ा  इस  लिए  देश

 में  सोशलिस्ट ded  कायम  करने  के  समाजवादी  ढंग  का  ढांचा  कायम  करने  के  लिये  यह  जो

 पिछड़ा  हुआ  वर्ग  जो  पिछे  रखा  गया  वर्ग  हैं  ,  उसको  जब  तक  दूसरों  के  बराबर  नहीं  लाया  जाएगा

 में
 समझता  तब  तक  ददा  में  समाजवादी  समाज  का  ढांचा  कायम  नहीं  हो  सकता  |  वजीफे
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 भी  उन॑  लोगों  को  देते  हैं  और  दूसरी  तरह  की  सहूलियतें  देते  लेकिन  श्रभी  तक  उनको  ये  पूरे  तौर
 पर  नहीं  मिल  पा  रहे  हैं  ।  हमारी  एजुकेशन  मिनिस्ट्री  का  एक  स्कालरशिप  बोड़ें  वह  साल  में  एक

 ज्वार  ही  बैठता  मालम  होता  है  ।  मैं  जब  भ्रपने  हल्के  में  जाता  तो  मैं  पाता  हुं  कि  सैंकड़ों  लड़के

 हैं  जो  कि  बगैर  स्टाइपेंड के  उनको  स्टाइपेंड  नहीं  मिलें  हैं  वे  इनके  लिये  हाहाकार  कर  रहे

 स्टेट  गवर्नमेंट  भी  इस  पर  कोई  ध्यान  नहीं  दे  रही  हैं  ।  पंजाब  में  फीस  का  झगड़ा  ह

 शेड्यूल  कास्ट  के  लड़कों  का  जिस  पर  प्रभी  तक  कोई  फैसला  नहीं हो  सका  है  |  कई  लड़के ऐसे  हैं  जो

 पिछली  नहीं  कर  सकने  के  कारण  स्कूलों  में  से  भ्र पने  नाम  कटवा  रहे  हैं  या  जिन  को  स्कूलों

 के  हैडमास्टर  या  प्रिसीपल  स्कूलों  में  से  बाहर  निकाल  रहे  हैं  ।  ऐसी  दशा  में  मैं  समझता  हुं  कि  उन  को

 तरफ  गवर्नमेंट  का  जल्द  से  जल्द  ध्यान  जाना  चाहिये  |

 आज  हमारे  देश  में  गरीबी  का  बड़ा  जोर  है  ।  मुल्क  का  डेवलेपमेंट  भी  हो  रहा है  |  ग्रा ज़ाद

 होने के  बाद  यह  हमारा  फर्ज  बन  जाता  है  कि  हम  अपने  देश  की  तामीर  देश  को  नए  सिरे  से

 लेकिन  देश  को  बनाने  के  लिए  सभी  वर्गों  में  जो  वर्ग  सबसे  पी  ठे  हूं  जो  at  सब  से  ज्यादा  पिछड़ा

 पब  से  नीचे  का  जो  वग  उसकी  ज्यादा  मदद  करना  हमारा  कर्तव्य  होना  चाहिये  ।  साथ  हं

 साथ  यह  भी  है  कि  जो  बड़े-बड़े लोग  जो  पूंजीपति  जो  बड़े-बड़े रजवाड़े  जो

 बड़े  जागीरदार  उनको  कुछ  नीचे  लाया  जाए  ।  एक  तरफ  तो  हमको  बड़ों  को  नीचे  थोड़ा  लाना

 होगा  wie  दूसरी  तरफ  नीचे  वालों  को  हमें  ऊपर  उठाना  होगा  ।  जब  हम  ने  ऐसा  किया  तो  मैं

 समझता
 हूं

 कि
 हमारे  यहां  समाजवादी  ढांचा  जाएगा

 ।
 देश  को  आजाद  हुए  बारह  साल  हो  गए  हैं  लेकिन

 ara
 भी  लोग  यह  महसूस  कर  रहे  हैं  कि  देश  नज़ाद  तो  हो  चूका  है  लेकिन  प्रसली  BATT  भ्र भी  नहीं

 are है
 ।

 राज
 भी

 गरीब  लोगों  रोटी  नहीं  मिलती  जिन्हें  कपड़ा  नहीं  मिलता  है  ,  वं
 पास

 रहने  के  लिये  मकान  नहीं  वे  यही  खयाल  करते  हैं  कि  देश  आजाद  तञ  या  न  कोई

 फायदा नहीं  है  ।

 में
 गृह  मंत्रालय को  धन्यवाद  देना  चाहता  हूं  कि  उस  ने  aaa  के  बाद  देश  के  पिछडे  हुए

 लोगों  पर  काफी  ध्यान दिया  हैऔर  काफी  उनकी  मदद  भी  की  है  ate  काफी  डिपार्टमेंट उनकी

 भलाई  के  लिये  कायम  किये  हर हर  एक  स्टेट  में  क्लासिक  का  डिपार्टमेंट  कायम  किया  गया  है  |

 लेकिन
 स्टेट  adder  इन  लोगों

 की
 तरफ  ध्यान  बहुत

 कम
 देती  हैं  जिसका  सबूत  यह  है  कि  पीछे  गृह

 मंत्रालय  ने  स्टेटो ंके  शैड्यूल्ड  काइट्स  मिनिस्टरों की  एक  मिटिंग  यहां  पर  बुलाई थी  उस  में

 बताया  गया  था  कि  फर्स्ट  फाइव  यार  प्लान  में  38  करोड़  रुपया  जोकि  इन  लोगों  पर  खर्चे  करने  के  लिये

 रखा  गया  उस  में  से  कूल २६  करोड़  रुपया  ही  वच  किया  गया  १३  करोड़  रुपया  खच  नहीं

 किया  गया
 ।

 इस  से  मैं  समझता  हूं  कि  यह  साफ़  जा।हर  है  कि  स्टेंट  TAMA  Se  इस  पर  पूरा  ध्यान  नहीं  दे

 रही  हैं  ।
 इसका  नतीजा  यह  हो  रहा  है  कि  जो  पिछड़ा  हुआ  वर्ग  इस  देश  का  है  वह  दौर

 भी
 नी  चे

 की
 जा  रहा  है  वह  महसूस  करने  लग  गया  है  कि  हमें  इस  शाहाजादी  से  कोई  फायदा  नहीं

 ear है

 प्राजक  हमारे  मुल्क  में  प्रदान  की  बड़ी  कमी  है  |  पंजाब  में  भी  इस  लोगों  में  ट्राफी  भूख

 पाई  जाती  है  ।  प्यार  चाहते  हैं  कि  ज्यादा  पैदा  हो  तो  वह  ज़मीन  पर  ही  हो  सकता  हैं
 '

 लेकिन  हम  पिछले  बारह  सालों  में  भी  ज़मीन  का  बटवारा  नहीं  कर  पाये  हैं  कौर  सीलिंग  की  बात  सुनते

 आरा  रहे  सीलिंग  लगने  के  बाद  भी  कुछ  जमीन  निकल  सकती  है  जो  दूसरे  लोगों  में  बांटी  जा  सकती

 जो  लैण्ड लैस लोगों  हरिजनों  में  बांटी  जा  सकती  है  ।  नगर  इन  लोगों  को  ज़मीन  मिल  जाए  तो  एक

 तो  इनको  काम  मिल  जाएगा  प्रौर  दूसरे
 जो  श्रनएम्प्लायमेंट  वह  कम  हो  सकेगी  प्रौढ़  साथ

 ही
 साथ

 मुल्क
 की

 पैदावार  में  इज़ाफा
 भी  हो

 सकेगा
 ।  लेकिन  प्रभी  तक  ज़मीन  का  बटवारा  देश  में  नहीं  हो  सका

 है  ।  पंजाब में  छः  सात  प्रकार की  ज़मीनें  हैं  ।  इसके  बारे  में  मैंने  पहले
 भी

 एक  बार  किया
 था
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 ara भी  करता  हूं  ।  एक  ज़मीन  तो  वह  हैं  जो  सीलिंग  लगने  से  श्राप फे  पास  निकल  जाएगी
 |

 दूसरी  वैस्ट

 लैण्ड हूं  ।  तीसरी  शामलात  है  ।  चौथी  ज़मीन  श्रनएलाटिड  रियाज़  आपके  पास  हैं  उसमें  है  जो
 कि

 एक  लाख  एकड़  के  करीब  पंजाब  में  निकलती  है  ।  पांचवीं  ज़मीन  जंगलात  की  जमीन  है  कौर  छठी  जमीन

 जब्त शुदा  जमीन  है  ।  ये  छः  किस्म  की  जमीन  पंजाब  में  हैं  ।  नगर  हरिजनों  को  पंजाब  में  ज़मीन
 दी  जाए

 तो  मेरा  ख्याल  है  किवे  देश  की  पैदावार  को  भी  बहुत  बढ़ा  सकते  हैं  कौर  नगर  सारे  हिन्दुस्तान

 सभी  सूबों  में  ऐसा  किया  जाये  तो  मेरे  ख्याल  है  कि  wa  का  जो  संकट  यह  नहीं  राग  ।  पता

 नहीं  स्टेट  गवर्नेमेंट्स  जो  हैं  वे  इस  कौर  ध्यान  क्यों  नहीं  दे  रही  हैं  ।

 सर्विस  कोआपरेटिव  सोसाइटीज़  का  जो  रेजोल्यूशन  कराया  है  इसका  मतलब  यह  है  किं  पैदावार

 Ore  सुधरे  हुए  तरीके  खेती  करने  में  काम  में  लाये  जायें  इत्यादि  ।  लेकिन  में  समझता  हूं  कि

 गवर्नमेंट  की  तरफ  से  उन  लोगों  को  ज़मीन  दी  जाए  कौर  यह  शर्त  लगा  दी  जाए  कि
 वे

 बेसिस  पर  फार्मिंग  कोश्नाप्रेटिव बेसिस  पर  खेती  बाड़ी  तो  पैदावार  अ्रवश्य  बढ़  सकती  है  |

 पैप्सू  के  समय  में  गवर्नमेंट ने  ४५,०००  एकड़  ज़मीन  हरिजनों  में  तकसीम  की  थी
 कौर  इस  ज़मीन

 को  कोश्रोप्रेटिव  सोसाइटी  बनवा  कर  इन  लोगों  को  दे  दिया  गया  |  कोश्रोप्रेटिव सोसाइटी  में  लोग  ज़रा

 अड़चन  महसूस  करते  जरा  तकलीफ  महसूस  करते  हैं  क्योंकि  कोश्रोप्रेटिव  डिपार्टमेंट  के  जो  कर्मचारी

 हैं  वे  उनको  चलने  नहीं  देते  है  ।  बात  यह  है  कि  कोश्नोप्रेटिव  सोसाइटीज़  को  गवर्नमेंट  की  तरफ  से  कोई

 खास  मदद  नहीं  दी  गई  कोई  ऐसी  ठोस  मदद  नहीं  की  गई  हैं  जिससे  उनकी  हौसला  wale  हो

 सके  उनको  कामयाब  बनाने  की  उतनी  कोशिश  नहीं  की  गई  है  जितनी  की  जानी  चाहिये  थी

 नगर  वे  कामयाब  बनाई  जातीं
 तो

 उनको  देख  करके  दूसरे  लोग  भी  इस  तरह  से  काम  करने
 की

 सोचते

 करते
 ।

 मैं  अरज  करना  चाहता  हूं
 कि

 मैंने  ट्रिब्यून  में  पढ़ा
 था  कि

 पांच  लाख  एकड़  ज़मीन  पंजाब

 गवर्नमेंट के  पास  है  म  चाहता  हुं  कि  गृह  मंत्रालय  इस  भ्रांत  ध्यान  दे  कौर  वह  इस  पांच
 लाख

 एकड़  ज़मीन  को  हरिजन  लोगों  में  तकसीम  करवाने  में  कामयाब  हो  गया  तो  पिछड़े वर्गों  के  लोगों  को

 पंजाब  में  दशा  काफी  सुधर  सकती  है  ।  इस  पांच  लाख  एकड़  के  अलावा  a  भी  ज़मीन  पजाब में  हो

 सकती  है  जो  कि  इन  लोगों  में  बांदी  जा  सकती  है  ।  इस  ज़मीन  को  कोभ्रोप्रेटिव  बेसिस
 पर

 हरिजनों  को

 दिया  जाए  कौर  उसमें  उनकी  पूरी  मदद  की  जाए--लैण्डलैस  दूसरे  लोगों  को  भी  उसमें  शामिल

 किया  जा  सकता  ह--श्योर  उनको  कामयाब  बनाने  की  पूरी  कोशिश
 की

 तो
 न

 सिंह  पैदावार ही

 बढ़ेगी  बल्कि  दूसरे  लोग
 भी

 देखा  देखी  कोश्नोप्रेटिव  बेसिस  पर  खेती  करना  शुरू  करेंगे
 ।

 जब  हम

 हल्कों  में  जा  कर  लोगों  से  यह  कहते  हैं  कि  कोश्रोप्रेटिव  फार्मिग  करो  तो  वे  लोग  इस  चीज़  को  समझते

 नहीं  हैं  ale  कहते  हैं  कि  हम  खेती  दूसरों  के  हवाले  कैसे  कर  दें  सांझी  खेती  कैसे  बना  इनको

 कैसे  दूसरों  को  काम  करने  के  लिए  दें
 |  इस  वास्ते  मैं  समझता  हुं  कि  प्यार  गवर्नमेंट  की  ज़मीन  से  ही  काम

 चालू  किया  जाए  कौर  पैदावार  बढ़ाने  के  खेती  करने  के  लिए  कुछ  मदद  दी  ग्रांट  दी

 लोस  )  दिये  जायें  कौर  इसको  कामयाब  बनाया  जाए  तो  दूसरे लोग  देखा  देखी  कोश्नोप्रेटिव

 फार्मिग  पर  यकीन  करने  लग  जायेंगे  |

 मैं  घरेलू  दस्त कारियों  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं
 ।  इन  गरीब  लोगों  के  लिए  जो  रुपया

 रखा  जाता  या  इंडस्ट्रीज़  डिपार्टमेंट  की  तरफ  से  जो  रुपया  रखा  जाता  है  वह  पूरे  तौर  पर  इन  गरीब

 लोगों  तक  नहीं  पहुंचता है  |  मैं  चाहता  हूं  कि  इन  गरीब  लोगों  की  कोश्रोप्रेटिव  सोसाइटीज़  बना  करके

 इनको  पैसा  देने  के  बारे  में  प्रे  फ्रांस  दिया  जाना  चाहिये  साथ ही  साथ इन  गरीब  लोगों
 की  पूरे  तौर  से

 मदद  होनी  चाहिये  ।  मैं  मिसाल  के  तौर  पर  बताना  चाहता  हूं  कि  यह  जो  As  होते  हैं  इनके  जो  लाइसेंस

 होते  इन्हें  नहीं  दिया  जाता  गरीब  हरिजन  ही  हैं  जो  कि  ईंटें  बनाते  उनको  पकाते हैं  तथा  दूसरे

 काम  करते  हैं
 ।

 लेकिन  किसी  भी  इलाके  में  जाकर  बाप  आपको पता  चलेगा  कि  पट्टें  का  लाइसेंस
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 किसी  हरिजन  को  नहीं  मिलता  दूसरे  लोगों  को  ही  मिलता  मेरे  विचार  में  इनको  ऐसे  लाइसेंस

 दिये  जायें  तो  एक  तो  इनको  काम  मिल  सकेगा  दूसरे  ये  भ्र पनी  श्रमिक  अवस्था
 में  सुधार  कर

 सकेंगे  और  साथ  ही  साथ  काम  में  भी  सुधार  ला  सकेंगे
 |

 जरूरत  इस  बात  की  है  कि  कोशिका
 की

 जाए  कि

 इनको  खेती  बाड़ी  में  काम  मिले  ताकि  खेती  की  पैदावार  श्रनएम्प्लायमेंट  कम
 देश  भला

 हो  कौर  जो  समाजवादी ढंग  का  समाज  हम  स्थापित  करना  चाहते  वह  जल्दी  स्थापित  हो  सके
 |

 मैं  यह  भी  चाहता  हूं  कि  दुकानदारी  करने  के  लिए  या  दूसरे  इम्पोर्ट  एक्सपोर्ट  वगैरह  के  जो  लाइसेंस

 वे  भी  इन  लोगों  को  जरूर  दिये  जाने  चाहियें
 ।

 हर  रोज़  इस  तरह  की  शिकायतें  oie  हैं  कि  सर्विसिस  में  उनके  साथ  बेइंसाफी  होती  है  ।  मैँ

 कहना  चाहता  हूं  कि  जहां  तक  सर्विसिस  का  ताल्लुक  जहां  तक  स्टेट  गवनेमेंट्स  का  ताल्लुक  वहां

 पर  कुछ  न  कुछ  बेइंसाफी  जरूर  होती  है  |  लेकिन  गृह  मन्त्रालय  इस  ध्यान  दे
 तो  मेरा  ख्याल

 है  यह  शिकायत  भी  दूर  हो  सकती है
 ।  इसके  लिए  मैं  चाहूंगा  कि  पार्लियामेंट

 के
 मेम्बरान  की  एक

 कमेटी  कर  दी  जाए  जो  कि  हिन्दुस्तान  में  हर  एक  स्टेट  में  जाकर  वहां  इन्क्वायरी  करें  देखे

 कि  कराया  स्टेट  गिरने  पेंट्स  शेड्यूल  काइट्स  को  या  दूसरे  जो  लोग हैं  उनको  सर्विसिस
 में  पूरी  नुमाइन्दगी

 दे  रही  हैं  या  नहीं  ।  उसके  बाद  यहां  से  स्टेंट  गवनमेंट्स  को  डायरेक्टरी  दिया  जाए  कि  वे  पूरी  नुमाइन्दगी

 इनको  दें  |

 जो  शिकायतें  हमारे  पास  कराती  हैं  उनको  मैंने

 सामने

 रखा  है  कौर  जो  मैं  कहना  चाहता
 था

 वहू  मैंने  कहा  है  लेकिन  इसके  साथ  ही  साथ  मैं  यह  करना  चाहता  हूं  कि  जो  लोग  wade

 की  तारीफ  नहीं  करतें  उसਂ  काम  के  लिये  जिसको  उसने  भ्रच्छी  तरह  से  किया  वह  भी  एक  गलत

 बात  है  ।

 श्री  श्रीधर
 :

 उपाध्यक्ष  इस  सदन  में  कल  से  गृह  मन्त्रालय के  बारे  में

 बहस  हो  रही  है  ।  जो  भी  बातें  यहां  कही  दातार  साहब  ने  उनका  जवाब  देने  का  प्रयत्न

 लेकिन  उनके  जवाब  जो  बातें  यहां  कही  गईं  उनके  बारे  में  स्पष्ट  तौर  पर
 मन्तव्य

 नहीं  दिया  जा

 सका  ।  इसलिये  कई  बातों  को  फिर  दोहराने  की  आवश्यकता  है  |

 बम्बई  झ्र  महाराष्ट्र  का  हमारे  लिये  बड़े  महत्व  का  है  |  बम्बई  सह  महा  राष्ट्र  का

 बड़ा  ज्वलन्त  हो  रहा है
 ।  इस  बारे  में  महा  राष्ट्र  की  प्रोसेस  जितने  चुनाव  हुए  उनके  अन्दर  यह  स्पष्ट

 तौर  पर  बताया  गया  हैं  कि  महाराष्ट्र  का
 मन्तव्य

 कया  है  ।  उसी  के  परिणामस्वरूप जो  लोक

 शाही  चलनी  चाहिये  उस  पर  बोलना  मैं  रखना  कर्तव्य  समझता  हूं  |  लोक शाही  ने  मन्तव्य

 व्यक्त  किया  हँ  का  कर्तव्य  है  कि  उस  मन्तव्य  को  सुने  कौर  उनकी  मांग  पूरी  करने  का  प्रयत्न
 करे  ।  मेरी  यह  प्रार्थना  है  कि  संयुक्त  महाराष्ट्र  का  wet  जो  कि  इतना  ज्वलन्त  हो  रहा  उस  पर

 ध्यान  दिया  जाय
 |
 मुझे  इस  बात  का  दुःख  कि  हमारे  गृह  मन्त्रालय  की  जो  पालिसी  है  उसके  कारण

 देश  के  प्रकार  प्रसन् तोष  बढ़  रहा  राज  इसका  खाली  संयुक्त  महाराष्ट्र  पर  ही  नहीं  पड़  रहा

 महा गुजरात  पर
 भी

 पड़  रहा  हैँ  कौर  इस  ग्रान्दोलन  का  जोर  सारे  देश  में  बढ़  रहा  हम  यदि  राज

 अपनी  प्लैन्स  को  कामयाब  करना  चाहते  हैं  तो  इसके  लिये  राज  देश  के  हर  भाग  का  सहयोग  आवश्यक

 है
 ।

 मेरी  प्रार्थना  है  कि  यदि  हम  जनता  के  सहयोग  की  उम्मीद  करते  हैं  तो  उसकी  इच्छा  को  भी  पुरा

 किया  जिससे
 कि

 सब  लोग  पूरे  मन  से  प्लैन्स  को  पूरा  करते  का  प्रयत्न  करें  ।

 दूसरा  महत्व  का  प्रदान  सीमा  का  है  ।  सीमा  के  बारे  में  हमारे  गृह  मन्त्री  ने  बतलाया
 कि

 उनकी

 ग्रोवर से  जितने  भी  प्रयत्न  करने  की  आवश्यकता  हैं  वह  कर  रहे  लेकिन  ae  तीन  चार  महीने  हो

 मुझे  लगता  हैं  कि  इस  बारे  में  हमने  कोई  प्रगति  नहीं  की  है  ।  जहां  हम  थे  वैसे  ही  हैं
 |  इस

 दृष्टि  से  श्राप
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 को  शर  प्रयत्न  करने  की  झ्रावव्यकता  है  |  करनाटक  के  बम्बई  के  बार्डर  पर  १२  हजार  से  १२

 हजार
 तक  लोग

 जेल
 गये

 |
 बड़ा  सत्याग्रह  किया

 |
 वहां  की  जनता  की  भावना  की  कद्र  करना  हमारा

 ध. बजे कतव्य ह  इस  दृष्टि  से  लोगों  की  मांग  है  कि  एक  बार्डर  कमीशन  नियुक्त  किया  जाय  ।  वेस्टेज  जोनल

 कौंसिल  के  जरिये  यह  सवाल  साल्व  नहीं  हो  सकता  हैँ  ।  मेरी  प्रार्थना  हैं  कि  एक  सुप्रीम  कोट  जज

 नियुक्त  किया  जाय  जिसको  लेकर  बाडेन  कमीशन  बनाया  जा  सकता  ह  ।  उनका  जौ  निर्णय  होगा  उसे

 मैं  मानने  के  लिये  तैयार  हूं  ।  लोगों  की  यह  डिमाण्ड  है  कि  बार्डर  कमीशन  नियुक्त  किया  जाय  जिसके

 जरिये  यह  निर्णय  ठीक  स  हो  सके  |

 दूसरा  नागाओं  के  झगड़े  का  है  हम  रोज  अखबारों में  पढ़ते  ह  कि  रोज  पाकिस्तान  के

 हमले  हो  रहे  इसी  तरह  से  रोज  हम  निगाहों  के  सम्बन्ध  में  भी  पढ़ते  हैं  ।  लेकिन  उनका  जो  झगड़ा

 रहा  है  उसे  हल  करने  में  हमारी  सरकार  बिल्कुल  सफल  रही  है  ate  हम  इस  मामले
 में

 कोई  प्रगति

 नहीं  कर  सके  |  इसका  मूलभूत  कारण  क्या  है  ?  इसका  मूलभूत  कारण  यही  है  कि  हमने  उतना  प्रयत्न

 नहीं  किया  जितना  कि  हम  को  करना  चाहिये  था  |  स्वतन्त्रता  की  लड़ाई  के  बाद  हम  देखते  हैँ  कि

 हमारे  देश  में  विदेशी  मिशनरियों  का  बहुत  बढ़ा  हुमा हू  |  वे  लोग  बहुत  बड़ी  तादाद  मद्रास

 हैं  हर  जगह  प्रति  बना  कर  बैठ  हें  ।  परिणाम  यह  शुभ्रा  है  कि  नागा  लोगों  के  झगड़े  में
 भी

 विदेशी

 मिशनरियों  का  हाथ  उनकी  ate  से  उन  लोगों  को  प्रेरणा  मिलती  है  ।  जैसे  राज  नागा  लोगों  के

 झगड़े  उघर  चल  रहे  स्थिति  यही  रही  तो  इस  तरह  के  नागा  संगठन  श्र  भी  बढ़  जाने
 की

 सम्भावना है  |  इस  दुष्टि  से  देखते  हुए  म  गृह  मन्त्रालय  से  कहना  चाहूंगा  कि  जिस  तरह  से

 नागा  लोगों  का  झगड़ा  चल  उस  तरह  से  दूसरे  झगड़े  न  पैदा  करें  |  इस  के  लिये  हमको  विदेशी

 मिशनरियों  की  कार्रवाइयों  की  पुरी  देख  भाल  करने  की  झ्रावस्यकता  है  ।  वे  जाते कहते कहते हैं  हम

 जनता  की  सेवा  अस्पताल  खोलते  हैं  कौर  दूसरे  इस  तरह  के  काम  करते  हैं
 |  लोगों

 को  मदद
 करने

 का  बहाना करते  हैँ  ।  लेकिन  वह  केवल  एक  बहाना  है  |
 उनमें  से  बहुत  से  तो  दूसरे  देशों  के  स्वाइन  हैं

 |

 वे
 दूसरे  देशों  के  आदमी हूँ  जो

 कि
 यहां  की  स्थिति  देखते  हैं  कौर  उसकी  रिपोर्ट  अपने  देशों  को  देते  हैं

 ।

 इसलिये  नागा  लोगों  के  झगड़े  को  खत्म  करने  की  तो  झ्रावश्यकता  है  ही  लेकिन  जो  हमारे  देश

 विदेशी  मिशनरी  प्रात  हैं  श्र  जमा  कर  बैठ  जाते  उन  पर  पुरी  नजर  रखने
 की  आवश्यकता है

 |

 पिछले  दिनों  जब  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  जस्टिस  नेगी  कौर  जस्टिस  रेगी  कमेटी  नियुक्त  की

 थी  तो
 उन  लोगों  ने  श्रपनी  रिपोर्ट

 दी  थी  ।
 छेकिन  बड़े  दुःख की  बात  है

 कि
 उस

 रिपोर्टे
 का

 जितनी

 अच्छी  तरह  से  इम्प्लीमेंट होना  चाहिये  था  उतनी  weal  तरह  से  नहीं  ।  मेरी  प्रार्थना है  कि
 उस  रिपोर्ट

 का  इम्प्लिमेंटेशन किया  जाय
 ।

 दूसरा  sea  माननीय  मंत्री
 जी

 ने  बतलाया किं  यहां
 पर

 पाकिस्तानी  जासूसों  का  है  जोकि  पहले  ard  थे  लेकिन  बाद  में  गये  नहीं  ।  इस  बारे  में  बार-बार  होम

 मिनिस्ट्री  से  प्रश्न  पुछ  गये  ।  अ्रखबारों  में  भी  ora है  कि  बीकानेर  सरहद  पर  काठियावाड़  सरहद

 पर  से  पाकिस्तानी  जासूस  हमारे  देश  में  रहे  हैं  ।  हमारी  सरकार  इसके
 लिये

 क्या  कर  रही  है

 मुझे  इस  का  पता  नहीं  |  लेकिन  मझे  यह  कंहना  आवश्यक  मालूम  होता  है  कि  हमारे  गृह
 मंत्रालय

 को

 जितनी  अच्छी  तरह  से  इस  प्रश्न  को  लेना  चाहिये  उतनी  weal  तरह  से  उस  ने  नहीं  लिया  ।

 यह  बड़ी  गम्भीर  बात  है  ।  चारों  पोर  सेनायें  खड़ी  हुई  हर  रोज  हमले  हो  रहे  हैं
 ।  इस  मुल्क की

 डिफेंस  मिनिस्ट्री  होम  मिनिस्ट्री  की  सीक्रेट्स  विदेशों  को  जाती  हैं  ।  उन  का  परिणाम  वहां  के

 अखबारों  में  प्राता  है  ।  इस  भी  पूरा  ध्यान  सरकार  की  जोर  से  नहीं  दिया  जा  रहा  है
 ।

 इधर  भारत  ने  कुछ  प्रगति  ॥. करूर  की  है  लेकिन  फिर  भी  देश
 म

 का  वातावरण रहता

 है  ।  मैं  देश  के  चारों  भागों  में  गया हं  ।  हर  एक  भाग  में  कुछ  न  कुछ  प्रसन् तोष  है
 ।

 चाहे  पंजाब

 को  देखें  चाहे  दिल्‍ली  को  देखें  ।  कई-कई  बातों  के  झगड़े  चल  रहे  हैं
 ।

 म॑  मानता  हूं
 कि

 स्वतंत्र  होने  से
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 कुछ  झगड़े
 कराये  ।  हर  लोगों  का  अपनी  तरह  से  कार्य  करना  उन  की  दृष्टि  दूसरे  से  पृथक

 होना  आवश्यक  है  लेकिन  हमारे  गृह  मंत्रालय  की  सुस्ती  के  कारण  भी  देश  में  ग्र सन्तोष  फना  gar

 है  ।  दिल्‍ली  का  ही  प्रशन  ले  लीजिये  ।  दिल्ली  की  राजभाषा  का  प्रश्न  गराज  बहुत  दिनों  से  चल  रहा

 है  ।  राजभाषा  के  लिये  दिल्‍ली  असेम्बली  ने  एक  कमेटी  नियुक्त  की  यहां  के  कारपोरेशन  ने  भी

 शुक  कमेटी  नियुक्त  की  है  लेकिन  उस  कमेटी  के  ३  के  अन्दर  जो  बाधा  डालने  वाला  है  वह  गृह

 मंत्रालय  है  ।  हमारे  प्  मंत्रालय  को  जिस  दृष्टि  से  इस  प्रश्न  को  देखना  चाहिये  वह  नहों  देखता  है  |

 यह  एक  राजनीति  का  प्रश्न  बन  गया  है  ।  हर  एक  बात  पर  गृह  मंत्रालय  बाधा  डालने  का  प्रयत्न

 करता है  ।  उदू  का  प्रिया  बीच
 में

 आ
 रहा  है  शौर

 इस  का
 परिणाम  यह  हो  रहा  है

 कि
 इस

 सुब्रत

 पर
 कोई  निर्णय  नहों  किया  जाता  कौर  ast  दिल्‍ली  में  इस  बारे  में  बहुत  भ्र सन्तोष  पैदा हो  रहा  है  ।

 मेरी  प्रार्थना  है  कि  इस  प्रश्न  में  गृह  मंत्रालय  कोई  राजनीति  न  लाये  जनता  की  जो  मांग  है  उ

 को
 पूरी  करने  का  प्रयत्न  करे

 ।  इस  के  लिये  प्रयत्न  कर
 के  देश  में  जो  अच्छा  वातावरण  गृह

 मंत्रालय  पैदा  कर  सकता  है  वह  उसे  नहीं  कर  रहा  है  ।

 यहां  पर  संकेत  किया  गया
 कि

 देश  में  करप्शन  बहुत  कम  हो  रहा  है  ।  यह  बात  देश  के  सामने

 है  कि  इस  समय  स्थिति  क्या  है
 ।

 करप्शन  इतना  बढ़  रहा  है  कि  उस  के  बतातें  की  सा मध्य  गह  मंत्रालय

 में  नहीं  है
 ।

 इसलिये  ag  कहता  है  कि  कप्तान  कम  हो  रहा  तो  कहता हूं  कि  पहले  करप्शन
 लेकिन  राज  अप  किसी  anne  में  जाइये  ।  जो  आदमी  वहां  बैठे  होते  नीचे  से  लेकर  ऊपर

 तक  सब  करप्ट  है  ।  कोई  भी  काम  करवाना  हो  तो  दिये  बिना  पूरा  नहं  होगा  ।  मेरा  तो  ऐसा

 अनुभव  है  कि  यहां  पर  कोई  काम  कराने  के  लिये  आदमी  जाय  तो  सेक्रेट  रियट  तक  में  पैसा  देना  पड़ता

 है  ।
 पैसा  देने  के  बाद  ही  वहां  प्रवेश  हो  सकता  है

 ।
 मुझे  यह  कहते  हुए  बड़ा  दुःख  होता है  ।  म  तो  कहना

 चाहता  हूं  कि  सरकार
 waa

 भूल  को  छिपाने  के  लिपे  कहती  है  कि  कप्तान  कम  हो  रहा  है  ।  उस
 तो

 साफ  कहना  चाहिये
 कि

 कप्तान  बढ़  रहा  है  ।  यहां  बतलाया  गया  है  कि  उस  को  मिटाने  के

 बड़ी  कोशिश  हो  रही  है
 ।

 हर  एक  प्रान्त  में  ग्रुप  चले  हर  एक  जगह  हर  एक  स्थान

 करप्शन बढ़  रहा  है  ।  इस  को  खत्म  चार
 के  लिये  जितने  कड़े  हाथों  से  काम  करने  की  आवश्यकता

 &,
 उतने  कड़े  हाथों  से  सरकार  काम  नहीं  करती  है

 ।  परिणाम  यह  होता  है  कि  सामान्य  जनता  में
 इस  से  भ्र सन्तोष  होता है  ।  सरकार  को  इस

 दृष्टि
 से  इस  कौर  देखना  चाहिये  |

 सिधी  भाषा  at  दन  भी  बड़े  महत्व  का  है  ।  अ्रपने  देश  के  लिये  कई  लोगों  ने  अपनी जान  दे

 अपनी  सम्पत्ति  छोड़  दी  पाकिस्तान  में  ।  राज  उन  लोगों  की  डिमान्ड  है  कि  जो  कुछ  हम  ने  वहां  छोड़

 दिया  ag  तो  चला  गया
 है  लेकिन  हमारी  सांस्कृतिक  सम्पत्ति  जो  है  वह  सिधी  भाषा  उस  को  जिन्दा

 रखने  की  आवश्यकता
 है

 ।  उन  लोगों  की  डिमान्ड  है  कि  सिधी  भाषा  को  कांस्टीट्यूशनल  के  aT

 शेड्यूल  में  रखना  जब  १४  भाषाओं  को  शिड्यूल  में  लिया  गया  तो  इस  १४वीं

 सिन्धी  भाषा  को  भी  क्यों  न  उस  में  शामिल  किया  जाये  ।  मैँ  चाहता  हूं  कि  सरकार  इस  सहानुभूति
 के  साथ  देखे  atk  सिन्धी  को  शिड्यूल  में  थीं  भाषा  के  रूप  में  शामिल  किया  जाये  ।

 दो  बातें  aa
 मे  पुलिस  के  बारे  में  कहना  चाहता  प्राजक  हम  हर  चीज  को  इकानामिक

 cage श्राफ  व्यू  से  देखते  हैं
 ।

 पर  हम  देखते  हैं  कि  पुलिस  विभाग  का  खर्चा  बढ़ता  चला जा  रहा

 जब  हम  ate  का  नारा  लगाते  हूँ
 ae

 चाहते  हैं  कि  देश  में  रहिसा  रहनी  चाहिये
 तो  फिर

 पुलिस  का  खर्चा  क्यों  बढ़ता  है
 ।  इस

 का  कारण  क्या  इस  पुलिस  का  क्या  उपयोग  होता  है
 ?  जर

 देश  में  शान्ति
 है  श्र

 देश  में  संतोष  नहीं  है  तो  पुलिस  का  ल्लर्चा  क्यों  बढ़ना  मैँ  पुलिस  के

 बारे  में  कुछ  ज्यादा  नहीं  कहना  चाहता  क्योंकि  सदन
 में  इस  की  काफी  चर्चा  हो  चुकी  है

 ।
 हम  पुलिस

 के  डंडे  की
 बहुत  चर्चा  सुन  चुके  हैँ

 ।  हर  जगह  पुलिस  का  भ्रष्टाचार मोर  गड़-बड़ चल  रही  है
 ।  साथ

 ही  हम  देखते  हैं  कि  जब  ast  पर  भ्रान्ति  है  श्र
 पाकिस्तानी

 लोगों  के  हमले  हो  रहे
 हैं

 तो  भी  हम  ने

 434  (51)  )
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 डिफेंस  पर  २४  करोड़  रुपया  कम  करं  दिया  है  पुलिस  का  खर्चा  बढ़ाया  है
 ।  म  कहता हू

 कि  डिफेंस

 का  खर्चा  कम  करने
 की  आवश्यकता  नहीं  पर  उस  को

 तो
 कम  किया  गया  पर  पुलिस  का  खर्चा

 बढ़ा है
 ।

 मैं  चाहता  हूं  कि  पुलिस  का  खर्चा  कम  किया  जाय  गौर  देश  में  बरच्छा  वातावरण  पैदा
 करने

 का  प्रयत्न  किया  जाये  ।

 इस  के  साथ  ही  मै  यह  चाहता  हूं  कि  होमगाड  के  संगठन  को  समाप्त  करना  चाहिये
 |  बम्बई

 स्टेट  में  इस  का  भ्रच्छा  प्रभुत्व  नहीं  राया  है  ।  जिस  तरह  से  प्राहिबिशन  के  कारण  पुलिस  मासिक

 इंस्टाल मेंट  ले  कर  काम  चलने  देती  है  वैसे  ही  होमगार्ड  भी  कर  रहेगे  यह  ठीक  नहीं  है
 ।  २ ह त  का

 कोई  विशेष  उपयोग  नहीं  है
 ।

 यह  फिजूलखर्ची हो  रही  है  ।  तो  मैँ  प्रार्थना  करता  हूं  कि  इस  संगठन

 को  समाप्त किया  जाये

 श्री  पृ०  ला०  बारूपाल  :  माननीय  उपाध्यक्ष

 यहां  बहुत  से  सज्जनों  ने  गृह  मंत्रालय  की  मांगों पर  अपने  सुझाव  दिये  हैं
 ।  म  भी

 कुछ  कहने
 के

 लिये  खड़ा  gut हूं  ।

 हमारे पंत  जी  जिस  ढंग  सें  काम  कर  रहे  मेरी  गृह  मंत्रालय  के  नीचे  के  अधिकारियों से

 प्रार्थना  है  कि  वे  भी  उन  से  काम  करने  की  प्रेरणा  लें  |  यद्यपि  पन्त  जी  इतने  वृद्ध  पर  जब  हम  उन

 को  पत्र  भेजते  हैं  तब-वे  भ्र पने  हस्ताक्षर  से  हम  को  जवाब  देते  हैं  ।  लेकिन  गृह  मंत्रालय  के  जो  नीचे
 के

 अधिकारी  हूँ  उन  के  काम  में  कोई  फक  नहीं  पड़ाਂ है  ।

 मे  राजस्थान का  उदाहरण  राज  श्राप  के  सामने  रखना  चाहता हुं  ।  वहां पर  हरिजनों पर

 होने  वाले  अत्याचारों  जुल्मों  में  कोई  ज्यादा  HH  नहीं  पड़ा  है  ।  जब  तक  किसी  मामले  में  मिनिस्टर

 साहब  या  चीफ  मिनिस्टर  साहब  दखल  नहीं  देते  तब  तक  हरिजनों  को  न्याय  नहीं  मिलता  ।  न्याय

 तो  फिर  भी  नहीं  मिलता  ।  मैँ  उदाहरण  के  तौर  पर  कई  बातें  बता  सकता  हु  ।

 हमारी  सीमा  के  उस  पार  जनरल  ma  का  शासन  है  ।  लोग  कहते  हैं  कि  वहां  तस्कर  व्यापार

 बन्द  हो  गया  है  ।  लेकिन  राजस्थान  में  सोना  बेचने  की  मं  डियां  खुली  हुई  हैं  ।  पुलिस  न  जानें  क्या

 करती  है  ।  मै  ने  पुलिस  वालों  से  जब  पुछा  तो  बह  कहते  हैँ  कि  हम  तो  जब  पकड़ते  हूँ  को  सोना  पकड़ते

 हू  पर  ऊपर  जा
 कर  व्  पीतल  हो  जाता  है

 ।  तो  म  ने  कहा कि
 पीतल  को

 भी  तो
 पाकिस्तान

 से  बिना

 लाइसेंस  लाने  की  आज्ञा  नहीं  है  ।  तो  इस तरफ  भी  ध्यान  देना  चाहिये  |

 अब  हमारे  यहां  डाक  समस्या  तो  कुछ  कम  हो  गई  है  ।  अब  वे  लोग  जो  डाके  डालते  थे  तस्कर

 व्यापार  करने  लग  |  उधर  पुलिस  भी  उन  के  साथ  मिल  जाती  है  ।  तो  यह  श्राम  बात  है  ।

 मै  श्राप  को  प्रगति  तरफ  का  हाल  बदलाव  कि  पुलिस  स्टेशन  के  बाहर  खड़ी  रहती  है  भर

 ax  किसी  जगह  का  पांच  रुपया  किराया  है  तो  लोगों  से  कहती  है  कि  हम  तुम  को  are  दाम  में

 पहुंचा  देंगे
 |  और

 इस  तरह  से  कम  से  कम
 २४

 प्रतिशत  लोगों  को  बिना  टिकट  पुलिस  वाले  ले  जाते

 यह  ठीक  है  कि  हरिजनों  के  लिये  are  ने  छत-छात  का  अ्रलग  से  कानून  भी  बनाया  हैं  लेकिन  जक

 हरिजनों  पर  जुल्म  होता  है  तो  उन  की  कोई  सुनवाई  नहीं  होती  |  जब  वह  दरख़्वास्त देते  हैं  तो

 में  केस
 को

 नहीं  जाने  दिया  जाता  दौर
 उन  को

 बीच  में  से  ही  डिसमिस  कर  देते  हैं
 ।

 wet  हरिजनों  के  उद्योग  धन्धे  उन  से  छीने  जा  रहे  हैं  ।  एक  टट्टी  उठाने  का  तो  ऐसा  Yar

 है  जिस  को  कोई  हाथ  नहीं  लगाता  बाकी  पर  सब  धन्धे  ऊंची  जाति  वाले  कोआपरेटिव  बना  gar
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 कर  हाथ  में  कर  रहे  हैं  प्रौढ़  उन  का  मनाया  खद  ले  रहे  हैं  ।  मेरा  खादी  बो  से  सम्बन्ध  |

 ग्रुप  देखें  कि  बुनकरों  की  FAT  अवस्था  है  ।  उन  का  धन्धा  नहीं  पनप  रहा  है  ।  खादी  कमीशन  को  खूब

 qa  दिया  जाता  सबसिडी  दी  जाती  है  ।  सारे  काम  की  वे  व्यवस्था  करते  हैं  संचालन  करते  हू

 परिजनों को  तो  केवल  |:  भ्रम  या  एक  रुपया  रोज  मजदूरी  मिल  जाती  है  ।  जो  लोग

 हाथ  से  काम  करने  वाले  हू  उन  को  लाभ  नहीं  हो  पाता  ।  जो  लोग  स्वय  काम  करते  हूँ  उन  को  श्राप

 सीधा  प्रमाण  पत्र  दें  तो  उन  को  लाभ  हो  सकता  है  ।  लेकिन  ऐसा  करने  से  दूसरे  लोगों  की  ठेकेदारी

 चली  जायेगी  ।

 ्  हरिजनों को  नौकरियों  में  साढ़े  १२  पर  सेंट  का  रिजर्वेशन दिया  है  लेकिन इस  मामले

 भी  उनके  साथ  न्याय  नही  हा  है  ।  जो  वे  प्रार्थनापत्र देते  हैं  उनकी  |:  |:  महीने तक  सुनवाई

 नहीं  होती  ।  इसी  तरह  से  टाल-मटोल  करते  करते  इतने  वर्ष  बीत  गये  अरब  ढाई  तप  रह

 गया  है  ।  वह  भी  बीत  जायेगा  हम  एसे  ही  रह  जायेंगे  |

 पिछले  दिनों  यहां  चर्चा  हुई  कि  हरिजनों  का  रिजरवेशन  रहना  चाहिए  या  नहीं  ।  भ्रमर

 गवर्नमेंट  ठीक  समझती  है
 तो

 रखे
 ।

 लेकिन  राजस्थान  दूसरी  जगहों  के  बारे  में  एक  बात

 कहना  चाहता  हूं  कि  वहां  पर  कुछ  जातियों  को  पहले  अनुसूचित  जातियों  की  सुची  में  शामिल  नहीं

 किया  गया
 ।  जब

 हम  लोगो ंने  काफी  शोर  मचाया  तो  पांच  साल  बाद  उनको  उस  सूची  में  शामिल

 कर  लिया  गया  |  इससे  पहले  पांच  साल  तक  उन  को  न  छात्रवृत्तियां  मिलीं  wie  न  उनको  नौक  रियों

 में  ही  उनका  भाग  दिया  गया  ता  इस  तरह  से  उनको  केवल  पांच  वर्ष  ही  रिजर्वेशन  का  लाभ

 होगा  ।  इसलिए  मेरा  निवेदन है  कि  जिनको  आपने  पांच  साल  बाद  सूची  में  शामिल  किया  है

 उनका
 रिजवान

 बढ़ाया  जाये
 ।

 तो  मे  निवेदन कर  रहा  हूं  कि
 जिस  तरह  से  प्रभी  काम  चल  रहा  है

 इस  तरह  हरिजनों  की  समस्यायें  हल  नहीं  होंगी  ।

 कप्तान  के  सम्बन्ध  में  मेरा  निवेदन  है
 कि

 जहां  राज  हम
 प्रौढ़

 चीजों  में  राग  बढ़  रहे  वहां
 नैतिकता में  पीछे डट  रहे  हू  ।  हम  पत्थरों  का  तो  निर्माण  कर  रहे  नदी-नाले बांध  रहे  हैँ  लेकिन

 हमारे  यहां  मनुष्य  की  चरित्र  गिरता  जा  रहा  है  ।  करप्शन  इतना  बढ़  रहा  है  कि  किसी

 जगह  आदमी जाये  बगर  पैसे  के  उसका  काम  नहों  होता  ।  यह  कहना  कि  क्यों  पैसा  देते  हो  कौर  कानन

 तो  इसके  खिलाफ  है  एक  तरह  से  ठीक  कौर  ड्राप  ऐसा  कह  सकते  हैं  लेकिन  कानून  कुछ  ऐसे

 पेचीदा  हैं  कि  बगैर  पैसा  दिये  काम  निकालना  मुश्किल  हो  जाता  है  ।  तो  मेरा  निवेदन है  कि  इस

 meat  पर  विचार  किया  जाये  ait  कानून  को  सरल  बनाने  का  उपाय  किया  जाये  ।  जो  कानन हो

 qe  ठीक  होना  चाहिए  तभी  कुछ  होगा  ।

 जब  तक  हरिजनों  को  उद्योग  धन्धे  ate  बड़ी  बड़ी  नौकरियां  नहीं  देंगे  उनकी  स्थिति

 ठीक  नहीं
 हो  सक्ती  कौर  उनका  उत्थान  नहीं  हो  सकता  ।  मैँ  आपको  बतलाना  चाहता  हूं  कि  जहां

 हरिजन  हजारों  वर्षों  से  रह  रहे  हँ  वहां  पर  उनकी  जमीनों  के  पट्टे  तक  ठीक  से  नहीं  बने  हैँ  ।  ड्राप ने

 बहुत  से  सेकुलर भेज  दिये  ।  लेकिन होता  क्या  है  ?  are  गांवों  में  रिहायशी  के  लिए  उन  के  पास

 ज़मीन  नहीं  है  ।  दायरों में  हरिजनों  को  जमीन  का  पट्टा  नहीं  दिया  जाता  है--रुपया  मांगते  ह  ।  चार

 रुपये  गज़  ज़मीन  का  भाव  अगर  इतना  रुपया  तो  यहां  बैठ  सकते  हैं  ।  उन  लोगों के  पास

 इतना  सा  नहीं  होता  ।  फिर  पाकिस्तान बना  दिये  जाते  है  ।  कहा  जाता  है  कि  शहर  से

 यहां  बनिये  बसेंगे  ।  कई  बार  जातीयता
 के

 नाम  से
 नहीं  उठाया

 जाता  ।  किसी  व्यक्ति  विशेष  का

 नाम  ले  कर  निकाल  दिया  जाता  है  ।
 कहा  जाता  है

 कि
 यहां  पर  कारखाना

 म्यूनिसिपैलिटी

 यहां  दफ्तर  यानी  किसी  न  किसी  बनाने  उनको  बाहर  खदेड़ना
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 निकालना  है  उन  को  ज़मीन  नहीं  देनी  है  ।  मैं  पुछना  चाहता  हूं  कि  श्राप  सारे  हिन्दुस्तान

 में  कार्यवाही  क्यों  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  के  सामने  क्या  अड़चनें  जबकि  सरकार  ड्राप  की  है  ?

 आप  का  कहना  नीचे  वाले  नहीं  यह  कैसी  बात  है
 ?  A  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जहां

 पर

 हरिजन  बैठे  2,  उन  को  फ्री  पट्टे  जमीन  दीजिये--मकान  दें  या  न  दें  ।  उन  को  संतोष  हो

 जायगा  कि  हमारे लिए  कुछ  हुमा है  ।  वेसे  बहुत  कुछ  किया है  ।  हम  wed  या  नब्बे  पार्लियामेंट के

 मेम्बर हैं  ।  हमारी  श्रमिक  हालत  दूसरों  से  अच्छी  है  |  एम०  एल०  एज ०  की  हालत  भी  ग्रन्थि

 लेकिन
 गांवों  प्र  शहरों  के  हरिजनों  के  लिए  कुछ  भी  नहों  sar  है  ।  अगर  कहा  तो  नाम  मात्र

 के  लिए  हुमा  है  ।  हमारे  दो  चार  भ्रांतियों  के  पार्लियामेंट  के  मेम्बर  या  मिनिस्टर  बनने  से  तो  सारे

 हिन्दुस्तान  के  हरिजनों  की  समस्या  हल  नहों  होने  वाली  है  ।  नगर  इस  स्थिति  को  ठीक  तरीके  से

 न  सम्हाला  तो  वाला  ज़माना  हमारे  देश  के  लिए  अच्छा  नहीं  रहेगा  ।  कांग्रस  ने  हरिजनों

 को  जो  शभ्राइवासन  उन  की  सामाजिक  कौर  प्राचीन  स्थिति  को  उठाने  कौर  हर  तरीके  से  उन  का

 उत्थान  करने  के  जो  वादे  उन  को  जल्दी  पूरा  किया  यही  ara  से  निवेदन  है  ।  कहने

 के  लिए  बहुत  at  बातें  लेकिन  ज्यादा  कहने  से  फायदा  ही  क्या  जय  हिन्द  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  सीरिया  |

 श्रीमती  सहोदरा  बाई  राय  जातिया ं)  उपाध्यक्ष

 क्या  मुझे  भी  दस  मिनट  का  समय  मिलेगा  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  तो  नहीं  होगा  ।  किसी  ate  मिनिस्ट्री  में  मिल  जायगा  |

 श्री  सीरिया  :  सबसे  पहले  मैँ  अनुसूचित  जातियों

 तथा  afer  जातियों  की  कल्याण  योजनाश्रों  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  इन  योजनाकारों  के

 लिए  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  में  ३९  करोड़  रुपये  रखे  गये  थे  जिसमें  से  २६  करोड़  रुपये  व्यय  किये

 गये
 |  दूसरी  योजना  में  €  १  करोड़  रुपये  रखें  गये  |  परन्तु  धन  व्यय  करने के  साथ  साथ  इसका

 पता  लगाना  आवश्यक  है  कि  प्रगति  कितनी  हुई  है  ।  भ्रनुसुचित  जाति  तथा  श्रादिम  जातियों  के

 आयुक्त  प्रगति  का  मूल्यांकन  करने  का  प्रयत्न
 तो

 कर  रहे  हैं  परन्तु  उनके  इस  काम  में
 दो

 बातें  बाघक  हो

 रही  हूँ  ।  पहली  तो  यह  है  कि  राज्य  सरकारें  प्रगति  के  sing  नहीं  भेज  रही  हैँ  तथा  दूसरे  पर्याप्त

 कर्मचारी  भी  उनको  नहीं  दिये  गये  हैं  ।  उन्होंने  गह-स्त्री  को  अ्रभ्यावेदन  भेजा था
 ate  गृह-मंत्री

 ने  सहायक  ग्रायुक्तों की सख्या की  सख्या  से  १६  करने  की  घोषणा  सभा  में  की  ।  परन्तु  हमें  बड़ा  खेद  है
 कि

 मितव्ययता  के  कारण  यह  नियुक्तियां  नहों  की  जा  रही  हैं  ।  मैँ  समझता  हूं  कि  कम  से  कम  प्रत्येक

 राज्य  के  लिए  एक  सहायक  शीशायुक्त  का  होना  आवश्यक  है  जो  प्रगति  का  मूल्यांकन  ठीक  प्रकार  से

 कर  सके  ।

 मुझे  खुशी  है  कि  अनुसूचित  जातियों  तथा  ख़ादिम  जातियों  की  कल्याण  सम्बन्धी  परियोजना ग्र ों

 तथा  अन्य  सामान्य  परियोजना ग्र ों  की  प्रगति  को  मूल्यांकन  करने  के  लिए  श्रीमती  रेणुका  राय  के

 सभापतित्व  में  एक  mera  दल  नियुक्त  किया  गया  है  ।  परन्तु  में  इस  बारे  में  सभा  का  ध्यान  संविधान

 के  भ्रनुच्छेद  BRE  at  are  दिलाना  चाहता  हूं  ।  उसमें  स्पष्टतया  दिया  गया  है  कि  इस  काम के  लिए

 एक  झ्रायोग  नियुक्त  किया  जाना  मेरी  गृह-मंत्री  से  कपिल  है  कि  वहू  एक  आयोग  नियुक्त  करें  ।

 अनुसूचित  जाति  तथा  श्रादिम  जाति  के  लिए  सेवाओं  में  रक्षण  के  सम्बन्ध  में  मै  यह  बताना

 चाहता  हुं  कि
 यह  बहुत  कम  है  ।  मैँ  १-१-५६  को  निर्धारित  झांकने  बताता

 है
 अनुसूचित

 जाति  के

 मूल  झंग्रेघी  च
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 लिए  पहली  श्रेणी  के  पदों  में
 6  '

 ७  दूसरी  श्रेणी  के  लिए  १  ८४
 तीसरी  श्रेणी  के

 लिए  yo  प्रतिशत  तथा  चौथी  श्रेणी के  लिए  २१६१  प्रतिशत  की  व्यवस्था  रखी  गई  थी  ।

 श्रवुसूचित  alan  जाति  के  लिए  पहली  श्रेणी  के  लिए
 ०

 *  ११,  दूसरी  श्रेणी  के  लिए
 ०  ०६,  तीसरी

 श्रेणी के  लिए
 o  ४३  तथा  चौथी  श्रेणी  के  लिए  ६१  प्रतिशतता  रखी  गई  थी  ।  परन्तु यह  बताया

 गया  है  कि  इन  पर  नियुक्ति  के  लिए  उपयुक्त  अभ्यर्थी  नहीं  मिले  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  राजस्थान

 तथा  उड़ीसा  सरकार को  बधाई  देता  हूं  ।  राजस्थान  सरकार  ने  नियुक्ति  करने  वाले  पदाधिकारियों  को

 रादेश  दे  दिये  हूँ  कि  कामदिलाऊ  दफ्तरों  से  यह  लिखित  रूप  में  art  पर  ही  कि  भ्रनुसूचित जाति

 अ्रथवा  afar  जाति  के  उपयुक्त  अभ्यर्थी  उपलब्ध  नहीं  इन  रक्षित  पदों  पर  सामान्य  अभ्यर्थी  को

 नियुक्त  किया  जाये  ।  उड़ीसा  सरकार  नें
 भी  ares

 दिये  हैँ  कि  भ्रपेक्षित  प्रतिशतता जब  तक  पुरी

 न  हो  तब  तक  तीसरी  तथा  चौथी  श्रेणी के  ५०  प्रतिशत रिक्त  पद  अनुसूचित  जाति  तथा  ख़ादिम

 जाति के  लिए  रक्षित  रहेंगे  ।  मेरी  गृह-मंत्री से  कपिल  है  कि  तीसरी  तथा  चौथी  श्रेणी  के  पदों  पर

 नियुक्ति  के  लिए  उड़ीसा  सरकार  के  समान  ही  रक्षण  कर  दें  ।

 मुझे  बड़ी  प्रसन्नता  है  कि  भारत  सरकार  ने  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  तथा  भारतीय  पुलिस  सेवा

 में  नियुक्ति  के  लिए  इलाहाबाद  विश्वविद्यालय  में  भ्रनुसुचित  जाति  तथा  ख़ादिम  जाति  के  विद्यार्थियों

 के  लिए  परीक्षा  में  बैठने  के  लिए  आवश्यक  प्रशिक्षण  देने  की  योजना  बनाई  है  ।  मुझे  अ्राद्या है कि है  कि

 यह  योजना  इस  वर्ष  लागू कर  दी  जायेगी  |

 मेरा  माननीय  मंत्री  से  एक  सुझाव  यह  है  कि  भ्रस्पृदयता  निवारण  के  लिए  जो  धन  व्यय  किया

 जाता  है  उसका  कोई  लाभ  हमें  नज़र  नहीं  इसलिए  इस  धनराशि  में  से  कुछ  अंश  अ्रनुसुचित  जाति

 तथा  भ्रादिम  जाति  के  विद्याथियों  को  छात्रवृत्तियां  देने  तथा  छात्रावास  बनाने  के  लिए  व्यय  की  जाये  ।

 भ्रनुसूचित  जाति
 तथा

 ख़ादिम
 जाति  की  जो  सूची  बनाई  गई  है  मेरे  विचार  से  उसमें  कुछ  इस

 प्रकार  कीਂ  जातियां
 रख  दी  गई  हूँ

 जो  अस्पृश्य  नहीं  मानी  जाती हैं  सनौर कुछ  ऐसी  जातियों को  शामिल

 नहीं  किया  गया  है  जो  स्पष्ट  मानी  जाती हैं
 ।

 मैँ  ने  गृह-मंत्री को  मैसूर  की  ऐसी  €  जातियों को

 बताया  उन्होंन इस
 सम्बन्ध

 में
 राज्य

 सरकार  को  अनुदेश  दे  दिये  हैं  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  भारत

 सरकार  एक  तारीख  निश्चित  कर  दे  जिसके  प्रकार  राज्य  सरका  र  सूची  में  आवश्यक  परिवर्तन  कर  दें

 तरन्त  में  मैँ  यह  कहना  चाहता  हूं
 कि

 भ्रनुसुचित  जाति  तथा  ख़ादिम  जाति  के  लिए  कानूनी

 सहायता की  राशि  बहुत  कम  रखी  गई  है  ।  इसको  बढ़ाया  जाना  |

 फ्री  बि०  चे  प्रधान  ख़ादिम  :  हमारे  गृह
 मंत्री  आदिवासी  जनता

 के  सहायतार्थ  पर्याप्त धन  की  व्यवस्था  कर  रहे  हैं  परन्तु  मुझे  खेद  के  साथ

 कहना  पड़ता  है
 कि  धन

 की  व्यवस्था  करने  से  ही  लक्ष्य  पूरा  नहीं  हो  जाता  ।  अराज  आदिवासी  क्षेत्रों से

 तीन  मील  की  दूरी  पर  स्कूल  इन  क्षेत्रों  में  अस्पताल  नहीं  बनाये  गये  हैं  ।  उड़ीसा के  फूलबनी

 क्षेत्र  में  स्वतंत्रता  प्राप्ति  से  पहले  भी  तीन  स्कूल  तथा  कुछ  अस्पताल  थे  तंथा  राज  भी  उनकी  उतनी  ही

 संख्या  है
 ।  एक  भी

 नया  स्कूल  भ्रथवा  अस्पताल  नहीं  बना  है  ।  इसके  भ्र ति रिक्त  हम  आदिवासी

 जंगलों  मं  जो  भूमि  बदल  बदल  कर  खेती  करते  थे  उससे  भी  हम  को  वंचित  किया  जा  रहा  ह्म

 गरीब  लोग  बड़े  विशाल  भवनों  में  रह  कर  तथा  सुन्दर  स्वच्छ  वस्त्र  पहन  कर  जीवनयापन  न

 झोंपड़ियों  में  रह  फटे  पुराने  वस्त्र  पहन  कर  जीवनयापन  करते  हैं  ।  हमको  बताया  जाता  है  कि

 हमारा  जीवन  स्तर  बढ़ाने  के  लिए  इतना  धन  व्यय  किया  जा  रहा  है  परन्तु  हमारी  पूर्व  स्थिति  में  कहीं  पर

 ay  जाति  के
 मत काला

 भी  कोई
 सुधार

 हमें  नजर  नहीं  भ्राता  ।  यहीं  बात  अनुसूचित  जाति  तथा  sake
 दि

 मूल  झंगेजा  में
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 के  प्रतिवेदन में  दी  भट्ट  है  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  नियुक्तियों में  जो  रक्षण  की  व्यवस्था है
 उसको

 कृपा  करके  बढ़ा  दीजिये  ।  इसके  भ्र ति रिक्त  माननीय  गृह-स्त्री  को  इस  सम्बन्ध  में  सावधान  रहना

 चाहिए  कि  भ्रादिवासियों  के  सुधार  के  लिये  आवंटित  धनराशि  का  उचित  रूप  में  व्यय  हो  ।

 कई  स्थानों  पर  आदिवासियों  के  लड़कों  तथा  लड़कियों  की  शिक्षा  के  लिए  प्रश्न  खोले  गये  हैं  ।

 जिन  में  लड़कियों को  खाना  प्रादि  तथा  लड़कों  को  गऊपालन शादी  की  दिक्षा

 दी  जाती है  ।  परन्तु  इन  बच्चों  से  कल्याण  पदाधिकारी  gad  घरों  का  काम  कराते  हैं  इससे

 स्पष्ट  है  कि  किस  प्रकार  की  दिक्षा  इन्हें  दी  जाती  इस  बारे  में  कोई  ठोस  कार्य  किया  जाना  चाहिए
 ।

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  ब्०  :
 माननीय  सदस्यों  ने  गृह  मंत्रालय  के

 कार्य
 का  जो

 सामान्य  अनुमोदन  किया  है  उसके  लिए  मैं  उनका  अत्यन्त  कृतज्ञ  हूं  ।  उन  लोगों  का  में  त्रिदोष  रूप

 से  भ्रामरी  हूं  जिन्होंने  मेरे  संबंध  में  कुछ  प्रशंसात्मक  बातें कही  हैं  ।  गृह  मंत्रालय  की  मांगों  के

 संबंध  में  सदन  में  जो  कुछ  कहा  गया  है  उससे  मुझे  प्रोत्साहन  ही  मिला  है  ।  मूलतः  बहुत से  कटौती

 प्रस्तावों  की  सूचनायें  प्राप्त  हुई  थीं  पर  चर्चा  के  प्रक्रम  के  पूर्व  ही  उनकी  संख्या  बहुत कम  हो  गई
 थी

 श्र  इस  वाद  विवाद  के  दौरान
 जो

 सात  घण्टे  या  उससे  भी  कुछ  श्रमिक  समय  तक
 जारी  रही

 थोड़ी  सी  बातों  का  उल्लेख  ही  किया  गया  |

 कुछ  माननीय  विशेषकर  श्री  श्री  पटेल  ak  संभवत
 श्री  मुकर्जी ने  भी  विधि

 के  शासन  का  निर्देश  किया  कौर  उनमें  से  कुछ  ने  प्रजातन्त्र  की  रक्षा  करने  की  आवश्यकता  का  भी
 ।

 में  उनसे  पुर्णतया सहमत  हूं  ।  परन्तु मैं  समझता  हूं  कि  वर्तमान  परिस्थितियों में  जब  हम  झपने

 समक्ष  उपस्थित  स्थिति  का  निरूपण  करते  हैं  तो  यह  कौर  भी  श्रावश्यक  हो  जाता  है
 कि

 कुछ  मूल  भूत
 बातों का  ध्यान  रखा  जाए ।  बहुत  से  देशों  में  प्रजातन्त्र  का  प्रीत  हो  गया  है  ।  हमारे  बहुत

 से  पड़ौसी  देशों  में  विपल्व  wire  विस्फोट  हुए  हैं  ;
 संविधान  निरस्त  कर  दिए  गए

 ga
 नागरिकों

 के  अधिकार  प्राय
 :

 समाप्त  कर  दिए  गए  हैं  ।  जब  प्रायः  समस्त  संसार  के  समक्ष  इस  प्रकार  का

 संकट  उपस्थित  है  तो  यह  आवश्यक  है  कि  हम  स्थायित्व  और  शांति  की  आ्रावस्यकता  को  ध्यान  में

 रखें  जिन  पर  प्रजातन्त्र  श्र  प्रगति  का  भवन आधारित है  ।

 हमारे  देश  की  जन  संख्या  बहुत  बड़ी  है  ;  हरनेक  गार  की  संस्कृतियां हैं  ;  भाषायें  घर्म

 हैं  तथा  रूढ़िया  कौर  प्रथा यें  हैं  ।  कभी  कभी  कुछ  ऐसे  तत्व  भी  उपस्थित  होते  हैं  जो  एकता  में  सहायक

 होने  के  बजाय  बाधक  सिद्ध  होते  हैं  ।
 इसलिए  हमें  यह  याद  रखना  चाहिए  कि  इस  समय  की  सर्वाधिक

 आवश्यकता  स्थायित्व  कौर  शांति  बनाए  रखने  की  है  ।  इस  समय  जब  कि  हम  अपनी  सामाजिक

 एवं  प्राचीन  पूर्निमा  की  योजनायें  ले  कर  बढ़  रहे  जिनमें  कभी  कभी  झटके  धक्के  लगते

 इन  मूल  तत्वों  को  ध्यान  में  रखना  भी  अधिक  झ्रावश्यक  हो  जाता  है  |

 यदि  हमारा  देश  संसार  के  बहुत  से  अग्रणी  देशों  का  कुछ  विश्वास  wie  मित्रता  तथा  चादर

 प्राप्त  करने  में  सफल  रहा  है  तो  उसका  कारण  यही  है  कि  हम  रेखा  की  प्रंशासन

 सामान्य  शांति  तथा  व्यवस्था  बनाए  रखने  में  समर्थ  रहे  हैं  ।  इसलिए  विरोधी  पक्ष  के  दो  माननीय

 सदस्यों  द्वारा  उस  पर  जो  बल  दिया  गया  है  वह  सेधा  न्या  य  है भ्र ौर  हम  चाहते  हैं  कि  उसी  नीति

 के  श्रुति  सार  ग्रा चरण  भी  किया  विधि  का  शासन  झ्रवद्य  होना  यदि  विधि  के  बासन

 को  जीवित  रखना  है  तो  यह  आवश्यक है  कि  कानून
 बनाने

 वाले  उसे  तोड़ने  वाले  बनें  क्योंकि
 यदि

 अंग्रेजी  में
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 कानून  बनाने  तथा  प्रख्यापित  करने  वालें  व्यक्ति  ही  उन्हें  तोड़ेंगे  gaz  के  सामूहिक  निर्णय  की

 अवज्ञा  करेंगे  तो  कानून  का  गौरव  नष्ट  हो  जाएगा  कौर  विधि  के  शासन  का  अन्त  हो  जाएगा  1

 श्री  पटेल  ने  गुजरात  विश्वविद्यालय का  निर्देश  किया  ।  परन्तु  उन्होंने  उस  भ्रनुशासनहीनता

 और  दुर्व्यवहार  के  संबंध  में  कुछ  भी  नहीं  कहा  जो  वहां  हाल  में  एक  पर  देखा  गया  था  ।

 उन्होंने  स्वयं  भी  एक  कानून  का  उल्लंघन  किया  था  att  उसके  लिए  वे  दंडित  किए  गए

 इसलिए  जब  वह  हमसे  विधि  का  शासन  बनाए  रखने  के  लिए  कहते  हैं  तो  मैं  उनसे  भ्रत्यन्त

 नम्रतापूर्वक  यह  निवेदन  करूंगा  कि  वह  स्वयं  उसका  ध्यान  रखें  जहां  तक  हो  सके  दूसरों  को  भी

 कानून  भंग  करने  से  रोकें
 |  प्रजातांत्रिक  समाज  में  कानूनों  का  संगठित  उल्लंघन  चाहे  वह

 श्रहिसात्मक  ढंग  से  ही  किया  प्रजातन्त्र  की  धारणा  के  विरुद्ध  प्रजातन्त्र  विवेक  में  विश्वास

 करता  वह  मानव  स्वभाव  में  विश्वास  दूसरों  को  सही  बात  मानने  के  लिए  मनाने  की  मनुष्य  की

 क्षमता पर  प्रभारी  है  ।  वाद  भ्रामक  इन्हीं  साधनों  के  माध्यम  से  प्रजातन्त्र

 हैऔर  सब  लोगों  को  सहिष्णुता  कौर  सम्मान  एक  दूसरे  का  दृष्टिकोण

 की  इच्छा  के  वातावरण  में  काम  करना  होता  है  ।  यदि  हम  प्रजातंत्र  को  जीवित  रखना

 हैं  जिसका  जन्म  कुछ  वर्ष  पूर्व  ही  यहां  द्र  था  तो  हमें  उसका  पोषण  बहुत  सावधानी  से  करना

 होगा--विशेषकर  इन  निर्माण कारी  वर्षों  में  ।  यह  बहुत  भ्रावश्यक  है  कि  ऐसा  कोई  काम न  किया

 जिससे  हमारे  प्रगति  पथ  में  बाधा  पड़े  ग्रीवा
 प्रजातन्त्र

 के  आ्राधार  को  आघात  पहुंचे  ।  यदि  हम

 मतभेद  की  स्थिति  में  दूसरों  को  प्रपनी  बात  मानने  को  विवश  करने  के  लिए  बल  प्रयोग  .  करते हैं  तो

 aa
 करना

 प्रजातांत्रिक  पद्धति
 के  विरुद्ध है  ।  हमें aa  रखना  चाहिए यह  प्रयत्न  करना  चाहिए

 कायम  रह  जो  कि  इस  समय  समाज  में  प्रगतिर्श/ल  परिव्तेंत  करने  के  लिए  अ्रत्यधिक

 है  ।.  हम  आधिक  तथा  सामाजिक  क्षेत्र  में  बहुत  तेज़ी  से  बढ़  ने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।

 इस  सब
 के  लिए  हमें  ऐसे  वातावरण

 की  आवश्यकता है  जिनमें  संभावित  झटकों  के  बावजूद  भी  प्रगति

 जा
 सके  ।

 इसलिए  मेरा  निवेदन  है
 कि

 हमें  की  इस  मूल  धारणा  को  स्वी  गर  करना

 चाहिए  कि  कानून  का  पालन  करना  आवश्यक  है  श्र  हमें  कानून  के  रास्ते से  डिगना  नहीं  चाहिए

 हम  जो  भी  परिवर्तन  चाहते  हों
 उन

 के  संबंध  में  प्रचार  करके  तथा  लोकमत  तैयार  करके  संसद्‌  द्वारा

 ही  उन्हें  पारित  कराना  चाहिए  ।

 इसी  संबंध  में  उड़ीसा  मंत्रिमण्डल  का  निर्देश  भी  किया गया  था  ।  यह  कहा  गया  था  कि

 यहां  थे  तथा  उन्होंने  गृह  मंत्री  से  परामर्श किया  था  मैं  नहीं  समझता कि  क्या  राज्य
 राज्यपालों

 से  गुह  मंत्री  से  बात  करने  के  लिए  मना  कर  दिया  गया  है  ।  यदि  ऐसा  होता तो

 कार्य  कुछ  हलका  हो  जाता
 ।  परन्तु साथ  ही  मैं  उस  are  से  वंचित  हो  जाऊंगा  जो

 निष्पक्ष  एवं  विवेकशील  व्यक्तियों  के  साथ  मिल  कर  होता  उड़ीसा  में  gar  क्या  हमें  यह

 देखना है  ।  वहां  मंत्रिमंडल  ने  त्यागपत्र  देने  का  प्रस्ताव  किया  था  यद्यपि  विधान  मण्डल  में  किसी

 प्रस्ताव  श्रथवा  विधेयक  के  संबंध  में  कोई  ऐसी  बात  नहीं हुई  जिससे  मंत्रिमंडल  में  श्रीवास

 संकेत मिला  हो  ।  राज्यपाल  ने  विरोधी  दल  के  नेताओं  को  झ्रामंत्रित  किया  ate  उनसे  कहा  कि

 यदि
 वे  बहुमत  प्राप्त  कर  सकें  तो  उसकी  एक  सूची  वे  वैसा न  कर  ऐसी  परिस्थिति  में

 केवल
 दो  विकल्प थे

 :
 या  तो  जो  सरकार  उस  समय  थी  वहीं  बनी  रहती  या  राष्ट्रपति  शासन  लागू

 किया  जाता  ।  उन्होंने  प्रजातान्त्रिक  सिद्धान्त  को  अधिमान्यता  दी  ate  स्वयं  सत्ता  न  ग्रहण  कर

 विधान-सभा  कौर  जनता  के  प्रतिनिधियों  द्वारा  बासन  को  ही  कायम  रहने  दिया  ।  इसलिए  उन्होंने

 प्रणाली  को  बनाए  रखने  की  दृष्टि  से  ही  उस  सरकार  से  त्यागपत्र
 न

 देने  और  काम  करते

 ्  के  लिए  कहा  था  ताकि  उन्हें  विवश  होकर  विधान  मण्डल  को
 विघटित

 कर  स्वयं  शासन  की
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 बागडोर न  संभालनी  पड़े  ।  मेरे  विचार  से  तो  यह  ऐसा  कार्य  है  जिसके  लिए  उन्हें  श्रेय
 दिया

 ~

 चाहिए  |
 बाद  में  कया  हुआ

 ?
 अनेक  उपचुनाव  वहां  हुए  जिनमें  सरकार  की  विजय  हुई  ।.

 विधेयक  पुरःस्थापित  किए  गए  थे  जो  विधान  मण्डल  द्वारा  पारित  किए  गए  ।  ऐसी  परिस्थितियों

 में  उन्होंने  जो  कुछ  किया  उसमें  क्या  गलती  है
 ?  प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त  के  विरुद्ध  उसमें  क्या  बात  है  ?

 इसलिए  हमें क्या  प्रजातान्त्रिक  सिद्धान्तों  के  भ्र नकल  कोई  कौर  कार्यवाही  की  जा  सकती  थी
 ?

 प्रत्येक चीज  को  सही  दृष्टिकोण से  देखना  चाहिए  |

 लाठी  कौर  गोली  चलाए  जाने  का  उल्लेख  भी  किया  गया  ।  ये  सभी  चीजें

 ऐसी  हैं  जिन्हें  इस  सभा  में  कोई  भी  पसंद  नहीं  करता  शासन  से  संबंधित  व्यक्ति  भी  नहीं  पसंद

 करते  ।  कोई  भी  व्यक्ति  बल  प्रयोग  का  सहारा  नहीं  लेना  चाहता  ।  हम  चाहते  हैं  कि  हम  हर  जगह  हर

 परिस्थिति  में  लोगों  को  इस  प्रकार  कार्य  करने  को  मना  सकें  जिसमें  हमें  बलप्रयोग  करने
 को  विवश

 न  होना  चाहिए  ।
 परन्तु  हमें  खेद  है  कि  कभी  कभी  ऐसा  संभव  नहीं  होता  ।  यदि

 जिम्मेदार  नेता

 चारों  जाकर  कर
 न

 चुकाने  का  प्रचार  करते  हैं  श्रौर जब जब  कर  की  वसूली  के
 लिए  कुर्की  के

 वारंटों  को  क्रियान्वित  करने  के  प्रयत्न  किए  जाते  है  कौर  वे  विरोध  करते हैं  कानून  का

 क्रियान्वयन  असंभव  हो  जाता  है  तब  क्या  किया  जाना  चाहिए  ?  क्या  सरकार  ग्रसने  कृत्य  छोड़

 दे  और  यह  स्वीकार  कर  ले  कि  वह  मजबूर  है  भ्र ौर  कर  वसूल  नहीं  कर
 विद्वेष कर

 जब  कि

 हमें  अपनी  आर्थिक  प्रगति  कौर  art  कार्यक्रमों  की  पूर्ति  के  लिए  धन  बहुत  अधिक

 अ्रवश्यकता  है
 ?

 ऐसी  परिस्थिति  मेरा  निवेदन
 कि

 हमें  सावधान  रहना
 यदि

 हम  सहमत
 न  भी

 कभी  कभी  तो  मत  भेद  स्वधा  अनपेक्षित  होता  है  क्यों  कि  यदि  are  उन्नति  की  योजनायें

 बनाना  चाहते  हैं  तो  जिन  लोगों  को  लाभ  होगा  उन्हें  योजना  कार्यों  के  विस्तार में  ara  समुचित

 देना  होगा  परन्तु  यदि  इस  प्रकार  से  भ्रड़चनें  डाली  जायेंगी  तो  हम  हैच  कसे  बढ़  सकेंगे  ?

 इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  इन  परिस्थितियों में  विधि  का  विधि  के  लिए  कानूनी

 कार्यवाहियों  ar  क्रियान्वयन  att  स्थायित्व  बनाए  रखना  ही  सभा  के  प्रत्येक  सदस्य  का  होना

 चाहिए ।  मतभेद  हो  सकते  नीतियां  भिन्न  होने  के  झ्र वसर  हो  सकते  हैं  परन्तु  प्रजातन्त्र  के

 मूलभूत  तत्वों  की  रक्षा  करना  आवश्यक  है  जैसा  कि  विरोधी  दल  के  सदस्यों ने  मुझे  संकेत  किया है  ।

 जो  भाषण  दिए  गए  उनमें  व्यय  में  वृद्धि  की  are  भी  संकेत  किया  गया  था  ।  मैं  मानता  हूं  कि  इधर

 उधर  थोड़ी  बहुत  कमी  की  गुंजाइश  हो  सकती  हूँ  परन्तु  विकासशील  श्रथंव्यवस्था  वाली

 विकासशील  सरकार  में  व्यय  में  वृद्धि  अपरिहार्य  है  जबकि  हम  समाजवादी  व्यवस्था  की  जोर  लें  जानें

 वाली  झ्राधिक  प्रगति  के  पथ  पर  अग्रसर  हो  रहे  हें  ।  सामाजिक  सुविधायें  प्रदान  करने  के  लिये  अथवा

 अन्य  प्रकार  से  देश  का  विकास  प्रौर  निर्माण  करने  के  लिये  उठाए  जाने  वाले  प्रत्येक  कदम  का  प्रयास

 पर  होता  है  प्रौढ़  उसमें  कुछ  न  कुछ  व्यय  भ्रन्तग्रेस्त  रहता  है  ।  जैसे  मान  लीजिए  श्राप  कोई

 नई  सड़क  बनाते  बसें  तथा  कारें  उस  पर  चलती  हैं  तो  आपको  कोई  पुलिस  या  यातायात  निरीक्षक

 नियुक्त करने  पड़ते  हैं  ।  यदि  श्राप  कोई  नई  बस्ती  बनातें  हैं  तब  भी  बहुत  सी  समस्याएं  उत्पन्न  होतीं  हैं  ।

 अ्रघिक  झगड़े  होते  हैं  ।  इस  लिए  हमें  ग्रसित  न्यायालयों  कौर  मजिस्ट्रेटों की  प्रा वश्य कता  होती  हैं  ।  इस

 प्रकार  जब  कभी  भी  समाज  सेवायों  अथवा  सुख-सुविधाओं  के  विस्तार  की  कौर  कदम

 उठाया  जाता  है  तो  उसके  साथ  प्रशासकीय  व्यय  में  कुछ  वृद्धि  होना
 भी

 निश्चित  हैं
 ।

 यह  भ्रपरिहायं

 परन्तु  हम  इस  बात  का  भरसक  प्रयत्न  कर  हैं  कि  रुपया  बिल्कुल  भी  खराब
 न

 जाए  हम  जो  कुछ
 भी  व्यय  १  रत ेहैं  उसका  पुरा  पुरा  लाभ  प्राप्त  हो  सके  ।
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 मैं  यह  भी  स्वीकार  करता  हूं  कि  हम  जल-मार्गों  जल विद्युत्
 योजनाओं

 site  का  कार्य  जिस  तेजी  से  कर  रहे  हैं  उसमें  कभी  कभी  कुछ  ऐसा  व्यय  हो  जाता  हैं  यदि  हमें

 थ  तो  बचाया  जा  सकता  था
 |

 परन्तु  अनुभव  की  कमी  के  कारण  ऐसा

 होता  ही  है  ate  उसे  कोई  भी  व्यक्ति  दूर  नहीं  कर  सकता  ।
 या

 तो  प्रशिक्षण
 न

 किए  जायें  कौर  तेजी  से

 बढने  का  प्रयत्न  न  किया  जाए  प्रौढ़  या  फिर  थोड़ा  सा  कष्ट  सहन  करने  के  लिये  तेयार  रहना  चाहिए
 |

 परन्तु  ऐसा  कहते  हुए  मैं  स्वीकार  करता  हूं  कि  हम  बचत  करने  का  यथासम्भव  प्रयत्न  कर  श्ठ्  |
 ~

 वित्त  मन्त्रालय में  एक  केन्द्रीय  बचत  समिति हैं  ।  प्रत्येक  मन्त्रालय  में  धन  के  अपव्यय  को  रोकने

 के  लिए  बचत  समितियां  हैं  ।  एक  विशेष  पुनर्गठन  एकक  है  कौर  एक  परियोजनाओं  सम्बन्धी  समिति

 भी  है  ।  इनके  तथा  कार्य  भ्रघ्ययन  जैसी  अरन्य  चीजों  के  अतिरिकत  हमें  संसद्‌  के  नियन्त्रण  का  लाभ
 भी

 प्राप्त  हैं  तथा  उसकी  दो  समितियां--प्राक्कलन  समिति  तथा  लोक  लेखा  समिति--भी  अपने  समक्ष

 समय  समय  पर  विचारों  उपस्थित  किए  गए  मामलों  पर  परिश्रम  करके  सरकार  की  बहुत  सहायता

 कर  रही हैं  ।  इसलिये  बचत  की  आवश्यकता  स्वीकार  की  जाती  परन्तु  अन्य  कठिनाइयों  तथा

 एक  विकासशील  श्रथेव्यवस्था  के  भ्रपरिहायं  परिणामों  को  भी  ध्यान  में  रखना  =  |

 मेरे  मित्र  तथा  सहयोगी  श्री  दातार  ने  कल  कुछ  आंकड़े  दिय  थ  जिनमें  यह  बताया  गया  था  कि

 दूसरे  देशों  में  एक  लाख  की  में  कितने  व्यक्ति  सरकारी  नौकरी  में  ह  ।
 इस  प्रकार की  तुलनायें

 2.0  नहीं  होतीं  यह  कहना  सरल  नहीं  है  कि  चंकी  ऐसा  है  इसलिए  हमारे  यहां

 भी  वैसा  ही  होना  चाहियें  ।  परन्तु  उस  समय  श्री  नाथ  पाई  ने  एक  किया  था  कि  उसका

 हमारी  राष्ट्रीय  प्राय  से  स्पा  सम्बन्ध  है  ।  में  इसका  उत्तर  देने  का  प्रयत्न  करूंगा  ।  हमारे  देव  में  रेलों

 को  मिला  कर  भ्र सैनिक  पेवाश्रो  पर  व्यय  का  ्  राष्ट्रीय  प्राय  का  ०  *  €  प्रतिशत  होता  जबकि

 ब्रिटन  में  वह  उनकी  विशाल  राष्ट्रीय  राय  का  ३  प्रतिशत  हैं  BAHT  में  संघीय  सेवाओं  का

 व्यय  लगभग  १  '
 ८

 प्रतिशत  है  ।  मैं  इससे  कोई  निष्कर्ष  नहीं  निकलना  चाहता  परन्तु  चूंकि  ऐसा  sat

 किया  गया  था  इसलिए  उसका  उत्तर  भर  दे  दिया  है  ।

 फिर  उस  शहरीकरण  का  प्रशन  है  जो  हमारी  समस्त  योजनाओं  को  क्रियान्वित  करता  है  ।  wea

 चीजों  के  साथ  हम  योग्य  प्रशासन  की  आवश्यकता  होती  हैं  उसके  लिये  हम  यथासम्भव  पर्यटन

 हैं  |  जैसाकि  माननीय  सदस्यों  को  ज्ञात  हे  ,  सामान्य  भर्ती  के  प्रतिष्ठित  जो  हमने  भारतीय

 सन  सेवा  के  लिए  आपात  भर्ती  की  थी  ।  हमने  केन्द्र  में  प्रशासकीय  भी  बनाया  था  ताकि  जो  अनुभव

 प्राप्त  अधिकारी केन्द्र  में  प्रतिनियुक्त किए  जाते  हैं  उनकी  सेवायें  एक  सीमित  समय  के  लिये  नहीं  वरन्‌

 जितने  समय  के  लिए  आवश्यक  हो  उपलब्ध  हो  सके  |  हमने  हाल  में  प्रबन्धकीय  तथा  औद्योगिक  पूल  भी

 बनाया है  जिसके  लिए  छांटे  गये  व्यक्तियों  के  नामों  की  घोषणा  संघ  लोक  सेवा  झ्रायोग  ने  अभी  sat

 की  gl  हमने  एक  वैज्ञानिक  तथा  प्रविधिक  पुल  भी  बनाया  हैं  जिसमें  हथ  अपने  युवा  विद्याथियों  तथा  aes

 लोगों  को  लेने  की  करते  हैं  जो  विदेशों  में  प्रशिक्षण  प्राप्त  कर  रहे  हैं  जो  बाद  में  हमारे  उपक्रमों

 में  काम  जायेंगे  ।  इसी  तरह  हम  एक  नई  प्रतीक  एक  नई  सांख्यिकीय  सेवा  बना  रहे  हैं  कौर  केन्द्रीय

 स्वास्थ्य सेवा  तथा  केन्द्रीय  इंजी  निर्धारण  पंज  बना  चुके  हैं  ।  जैसा  कि  माननीय  सदस्यों  को  ज्ञात  हू  हमारा

 एक  जनशक्ति  का  निदेशालय  भी  है  जो  देश  की  भावी  भ्रावस्यकताओं  का  ग़लत  करता  हैं  प्रौर  उनकी

 पूति  के  सम्बन्ध  में  विचार  करता  हैं
 |  तदनुसार  भावी  कार्यों  के  लिए  तैयार  रहने  का  प्रयत्न  किया  जाता

 हूँ  ।  मैँ  यह  भी  निवेदन  करना  चाहता  हुं  कि  हम  अपनी  सेवाओं  में
 एक  नई  भावना  फूंकने  का  प्रयत्न  कर

 रहे  हैं
 ।

 हम  एक  प्रशिक्षण  area  स्थापित  करना  चाहते  हैं ताकि  हमारे  लोक  सेवक
 न

 केवल
 अपने

 कार्य के  सम्पादन  की  योग्यता  प्राप्त  करें  बरन्‌  तरसा  दृष्टिकोण  भी  अपनायें  जो  प्रजातन्त्र  में  होना

 है  तथा  उन  areal  को  भी  श्रपनायें  जो  हमारे  संविधान  तथा  निदेशक  सिद्धान्तों  में  विनिहित
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 है  ।  हमें  aren  है  कि  केवल  भारतीय  प्रशासन  सेवा  वरन्‌  संयुक्त  परिवारों  में  सफल  होने  वाले  सभी

 व्यक्तियों  जो  बाद  में  पुलिस  राजस्व  आयकर  सेवा  तथा  केन्द्रीय  सचिवालय  में  नियुक्त

 feu  जाते  सामान्य  अथवा  प्रा धार भूत  प्रशिक्षण  दिया  जायगा  ताकि  उनमें  सही  दृष्टिकोण  का

 विकास  हो  a  बात  में  वे  सम्बन्धित  aaa  में  विशेष  योग्यता  प्राप्त  करेंगे  ।

 साथ  ही  हम  यह  अनुभव  करते  हैं  कि  हमें  अपने  तरीके  तथा  संगठन  सरल  बनाने  चाहियें  ताकि

 फल  प्राप्ति  शीघ्रता  से  हो  सके  कौर  समय  शक्ति  के  बिना  अनावश्यक  व्यय  के  सही  निष्कर्षों

 पहुंचा  जा  सके  ।  उसके  लिए  भी  हम  प्रयत्न  कर  रहे  हैँ  ।  हमारे  यहा  संगठन  तथा  रीति  विभाग  है
 |

 हमने  झपने  सचिवालय  में  उस  प्रयोजन  के  लिए  बहुत  से  परिवर्तन  किए  हैं  कौर  हम  ae  करते  हैं  कि

 इस  मार्ग  के  झ  द्वारा  कर्मचारियों  की  संख्या  का  समायोजन  किया  जा  सकेगा  सम्भवतः

 उसमें  कुछ  कमी  श्र  परिणाम  की  प्राप्ति  भी  की  जा  सकेगी  |  इस  समय  हम  इन  दो  बातों  की

 अओर  विशेष  ध्यान  दे  रहे  हैं  ।

 चर्चा  के  दौरान  भ्रष्टाचार  के  सम्बन्ध  में  भी  बहुत  कुछ  कहा  गया  ।  इस  बात  से  इंकार  नहीं  किया
 जा  सकता

 कि  भ्रष्टाचार  का  अस्तित्व  अवश्य  है  ।  यदि  भ्रष्टाचार  न  होता  तो
 उसके  उन्मूलन

 के  लिए  हम  विभिन्न  उपाय  क्यों  करते  |  परन्तु  मैँ  इस  विचार  से  सहमत  नहीं  हूं  कि  उसमें  वृद्धि  हो  रही

 है
 ।

 जब  सरकार  द्वारा  की  जाने  वाली  कार्यवाही  के  अतिरिकत  प्रत्येक  स्थान  में  संसद्‌  सदस्यों  जैसे  सजग

 शहरी  विद्यमान  प्रत्येक  राज्य  में  विधान-सभाओं  प्रौढ़  विधान  मण्डलों  के  सदस्य  लोकमत  इतना

 मुखर  है  जनता  की  मांग  का  समर्थन  करने  शुद्धता  तथा  शिष्टता  के  उच्चतम  स्तर  का
 प्रचार

 के  लिये
 समाचारपत्र  मौजूद  हैं  तो  कोई  कारण  नहीं  है

 कि
 भ्रष्टाचार  बढ़  जाए  कौर  अधिक

 उसके  शिकार  हों  ।  मैं  समझता  हूं  कि  तरसा  सभी  के  लिए  कष्टदायक  होगा
 |

 फिर
 भी

 हमें  संजय  रहना  चाहिये  ।  इसीलिए  हमने  कानून
 को  प्रिक

 कठोर  बना  दिया  हैं
 ।

 कि  माननीय
 सदस्यों को  ज्ञात  नवीनतम  संशोधन  के  अनुसार  कोई  भी  व्यक्ति जो  भ्रष्टाचार

 के  लिए  दण्डित  किया  जाता  है  उसको  एक  वर्ष  से  कम  फे  लिए  जेल  की  सजा  नहीं  दी  जायेगी
 |

 उसको

 केवल  जुर्माने  की  सजा  या  एक  वर्ष  से  कम  की  जेल  की  सजा  उसे  नहीं  दी  जा  सकता  |  घूस  देने  वाले  को

 किया  जा  सकता  है  ।  भ्रष्टाचार  का  प्रमियों  लगाये  गए  व्यक्ति के  विरुद्ध  कुछ  धाराओं  के

 अन्तर्गत  पु वं धारणा  की  जा  सकेगी  ।  इसी  प्रकार  कुछ  अरन्य  कदम  उठाए  गए  हैं  ।  जैसा  कि  माननीय

 सदस्य
 जानते  हैं  एक  सकता  विभाग  स्थापित  किया  गया  है  ।  विशेष  पुलिस  स्थापना  काय  कर  रही  है

 उसके  द्वारा  लिए  जाने  वाले  मामलों  की  संख्या  प्रतिवर्ष  बढ़  रही  है  ।  इस  वर्ष  उसने  ११००  मामलों

 की  जांच  की  जिनमें  से  लगभग  ३००--सही  संख्या  प्रतिवेदन  में  दी  हुई  है-न्यायालयों  को  भेजें  गये  तथा

 लगभग  so  प्रतिशत  दंडित  किए  गए  ।  इसी  तरह  सैकड़ों  मामले  विभागीय  जांच  के  लिये  भेजे  गये  कौर

 सम्बन्धित  व्यक्ति  दण्डित  किए  गए  कौर  उनका  अनुपात  मेरे  विचार  से  लगभग  ७०  प्रतिशत  था  ॥

 इनमें  से  प्रवेश  गजेटेड  अधिकारी  थे  कौर  बहुत  से  बहुत  सेवाओं  में  उच्च  स्थान  वाले  थे  ।  इसलिये  सरकार

 जो  कुछ  कर.सकती है  कर  रही  है  ।  परन्तु  वह  इस  सभा  के  माननीय  सदस्यों  का  सहयोग  चाहती  है  भ्र ौर

 यदि  ऐसा  कोई  उपाय  निकल  सके  जिसके  द्वारा  इस  सभा  के  सदस्य  इस  दिशा  में  Hat  प्रकार  सहयोग

 कर  सकें  तो  ऐसे  सुझावों  पर  मैं  बड़ी  प्रसन्नता  से  विचार  करूंगा  |  जहां  तक  भ्रष्टाचार  के  उन्मूलन  का

 भरन  है  उसमें  मतभेद  के  लिए  गुंजाइश  ही  नहीं  है  ।  सभी  दलों  के  व्यक्तियों
 की  इस  सम्बन्ध  में  एक ही

 इच्छा  है
 ।

 इसलिये  यदि  इस  सम्बन्ध  में  कुछ
 पथ

 प्रदर्शन  कौर  सहायता  प्राप्त  हों  सके
 तो

 मुझे
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 वाद  विवाद  के  दौरान  ate  पहले  भी  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  के  सम्बन्ध  में  विधि  आयोग

 द्वारा  अपने  प्रतिवेदन  में  प्रकट  किये  गये  विचारों  का  निर्देश  भी  किया  गया
 ।

 यह  एक  नाजुक  मामला

 मैँ  चाहता  हूं  कि  उन  विचारों  पर  टिप्पण  करने  का  भार  मुझ  पर
 न

 कराता
 ।  परन्तु जो  कुछ

 गया  है  उसको  देखते  हुए  मुझे  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  कहना  ही  मुझे  दुख  है  कि  एक  जिम्मेदार

 आयोग  द्वारा  कुछ  ऐसी  बातें  सार्वजनिक  रूप  से  कही गई  हैं  जो
 न

 उच्चतम  न्यायालय के  लिए

 सूचक  हैँ  कौर  न  उच्च  न्यायालयों  के  लिए
 ।

 उन्होंने
 जो

 कुछ  कहा  है  उसका  यह  है
 कि

 उच्चतम  न्यायालय  तथा  उच्च  न्यायालयों  में  कुछ  ऐसे  न्यायाधीश  हैं  जो  सर्वोत्तम  नहीं  है
 ।  इस

 उक्ति  से  उच्चतम  न्यायालय  भ्रमणा  उच्च  न्यायालयों  का  गौरव  नहीं  बढ़ता  है  ।  मैंने कुछ  मुख्य

 न्यायाधीशों  प्रौढ़  उनके  MA  न्यायाधीशों  के  बीच  गहरे  मतभेदों
 को  दूर  करने  के

 लिए  हस्तक्षेप

 किया है  ।  मैंने  अरन्य  तरीकों  से  भी  न्यायाधीशों  को  सहायता  करने  का  प्रयत्न  किया  है
 ।  इसलिए

 अपने  शासकीय  सम्बन्धों  के  अतिरिक्त  मैं  उनके  गौरव  को  सुरक्षित रखना  चाहता  हूं  मेरी
 इच्छा

 कि  उच्चतम  न्यायालय  को  देश  में  समुचित  सम्मान  एवं  कुछ  भय  की  दृष्टि  से  भी  देखा  जाये
 ।

 इसलिए  जब  इस  प्रकार  की  अ्रसम्मानसूचक  बातें  कही  जाती  हैं  तो  मुझे  दुःख  होता  है  |

 यह  भी  कहा  गया  है  कि  उच्चतम  न्यायालय  तथा  उच्च  न्यायालयों  में  कार्यकारिणी  ने

 डाल  कर  ऐसे  व्यक्तियों  को  नियुक्त  करवाया  जो  कि  उचित  प्रकार  के  व्यक्ति  नहीं  थे  ।  मैं

 नहीं  समझता  कि  उच्चतम  न्यायालय  के  सम्बन्ध  में  ऐसी  बातें  किसी  के  मन  में  कसे  पैदा  हुई  ।

 यह  कहा  गया  कि  उच्च  पदों  पर  झासीन  लोगों  ने  अरपना  प्रभाव  डाला  ।  पर  किस  पर  प्रभाव डाला

 गया
 ?  नियुक्तियां तो  उस  विभाग  के  उच्चतम  पदाधिकारी  के  हाथ  में  होती  हैं  ।  अन्य  कोई  भी

 उस  में  दखल  नहीं  दे  सकता  ।  सत्य  किसी  की  राय  लेने  का  कोई  उपबन्ध  नहीं  है  ।  फिर

 क्यों  कोई  प्रभाव  डालने  का  प्रयत्न  करेगा  ?  क्या  उच्चतम  न्यायालय वे  उच्च  न्यायालयों के

 न्यायाधीश  साहस  के  साथ  अपने  विचार  प्रकट  नहीं  कर  सकतें  |  यह  कहना  कि  उनमें  इतना  साहस

 नहीं  है  कि  वे  अपनी  बात  निर्दयतापूर्वक  प्रकट  एक  लांछन  की  बात  है  ।  उनके  सम्मान  पर

 इससे  बड़ा  कोई  भी  लांछन  नहीं  हो  सकता  ।  क्या  हमारे  न्यायाधीश  इतने  कर्त्तव्य भीरु हैं  ?  जी

 arg  देखते  हैं  कि  कराये  दिन  संसद्‌  द्वारा  पारित  विधियों  को  हमारे  न्यायालय  नियमविरुद्ध  घोषित

 करते  रहते  हँ  ।  न्यायाधीश  सरकार  में  कोई  गड़बड़ी  नहीं  फैलाते  पर  कम  से  कम  संसद  द्वारा  पारित

 विधियों  को  नियम  विरुद्ध  घोषित  कर  देते  हैं  ।  भ्र भी  प्राय-कर  विधान  में  एक  संशोधन  किया  गया

 था
 पर

 उच्चतम  न्यायालय  ने  उसे  भ्र स्वीकृत कर  दिया  ।  एक  दूसरा  संशोधन  भी  था  उसे  भी  उच्चतम

 न्यायालय ने  अस्वीकृत  कर  दिया  ।  मैं  कोई  शिकायत  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  मै  तो  इन  बातों  की प्रशंसा

 करता हूं
 ।

 मैं  तो  कहता  हूं  कि  इस  प्रकार  झपना  निर्णय  देता  उनका  कर्तव्य  था  ।  न्यायाधीशों

 पर  यह  प्रत्यारोप
 लगाना  कि  उनमें  पर्याप्त  साहस  नहीं  मैँ  समझता हूं  कि  गलत है  ।  उच्च

 न्यायालय  क्या  कर  रहे  हैं  ?  राज्यों  में  उच्च  न्यायालय  wa  विधानों  को  नियम  विरुद्ध  घोषित

 कर  रहे  हैं  at  फ्रेंक  मन्थनी  जानते  होंगे  कि  बहुत  से  विधानों  को  नियम  विरुद्ध  घोषित  किया

 जा  चुका  है  ।  इसके  ग्र लावा  कई  मामलों  में  सरकार  को  न्यायालयों में  जाना  पड़ता  है  ।  क्या  ऐसे

 मामलों में  न्यायालय  न्याय  नहीं  कर  सकते
 ?

 क्या  न्यायाधीशों  में  इतना  भी  साहस  नहीं  होता  कि

 वे  खुल्लमखुल्ला  कह  सकें  कि  कौन  सी  बात  गलत  है  कौर  कौन  सी  बात  ठीक  है  ।  इसमें  किसी

 को  जेल  भेजने  या  किसी  को  नुक़सान  पहुंचाने  को  कोई  बात  नहीं है
 ।  नियुक्ति  के  सम्बन्ध  में

 सुझाव  देना  तो  मामलों  सी  बात  है  पर  उस  पर  विचार  तो  दूसरे  लोग  करते  हैं  ।  जो  व्यक्ति

 नियुक्त  किया  जाता  है  उसे  शपथ  लेनी  पड़ती  है  कि  वह  पक्षपात  व  भय  को  छोड़  कर  अपने

 कर्तव्य का  पालन  करेगा ।  मुझे  खेद  है  कि  ऐसी  बात  कहीं  गयी  जब  कि  उनको  शपय  में  यह

 कहलाया  जाता  है  कि  वे  बिना  भय  के  कत्तव्य  का  पालन  करेंगे  |
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 इन  बातों  का  औचित्य क्या  हम  इस  पर  विचार  करेंगे  ।  १९४०  के  बाद  से  अब  तक

 उच्चतम  न्यायालय  में  १७  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  की  गयी  है  ate  इनमें  से  प्रत्येक
 के  लिए

 भारत  के  मुख्य  न्यायाधिपति  ने  सिफारिश  की  थी  ।  यदि  हम  उसकी  सिफारिशों  को  न  मानते  तो

 वह  क्या  कर  सकते  थे  ?  पर  हम  ने  हर  सिफारिश  को  स्वीकार  किया  ।  फिर  यह  कैसे  कहा  गया
 कि

 हम  ने  कुछ  ऐसे  उपायों  का  सहारा  जिनका  सहारा  हमें  नहीं  लेना  चाहिए
 था  ।

 हमारे  मुख्य

 न्यायाधिपत्तियों का  सदा  सम्मान होता  रहा  है  wie  are  भी  होता है  ।  यह  कहना  बिल्कुल

 गलत  है  कि  किन्हीं  लोगों  को  सरकार  ने  प्रपनी  मर्जी  से  न्यायालयों  में  नियुक्त  कर  दिया  है
 ।

 प  ReYXo  से  अब  तक  उच्चतम  न्यायालय  तथा  उच्च  न्यायालयों  को  मिलाकर  कुल

 १७६  नियुक्तियां  की  जिनमें  से  केवल  एक  को  छोड़  कर  शेष  सभी  नियुक्तियां  भारत के

 मुख्य  न्यायाधिपति की  सिफारिशों  के  श्राधार पर की गयीं पर  की  गयीं  ।  क्या  में  यह  मान  लूं  कि  भारत  का  मुख्य

 न्यायाधिपति  भ्र पने  कत्तव्य  का  पालन  ठीक  ढंग  से  नहीं  कर  रहा  है
 ?

 क्या  उन  पर  भी  किसी  का

 प्रभाव है  ?  मेँ  समझता  हूं  कि  उनके  विरुद्ध  कोई  शिकायत  नहीं  है  ।  माननीय  सदस्यों  को  पता

 है  कि  उच्च  न्यायालयों  में  नियुक्तियां  संविधान  के  areas  १७२  के  अ्रधीन की  जाती  हैं
 ।  स्थिति

 इस  प्रकार  है  कि  उच्च  न्यायालय  का  मुख्य  न्यायाधीश  मुख्य  मंत्री  के  पास  अपनी  सिफारिश  भेजता

 है  ।  मुख्य  मंत्री  तथा  राज्यपाल  सिफारिश  पर  विचार  करके  उसे  मुख्य  न्यायाधिपति  के  पास  भेजते  हैं
 |

 में  वह  प्रस्ताव  हमारे  पास  भ्राता  है  ।  उस  पर  गह-कार्य  मंत्री  तथा  प्रधान  मंत्री  विचार  करते  हैं

 at  प्रीत  में  उसे  राष्ट्रपति  के  पास  भेजा  जाता  जो  उस  पर  अरपना  अन्तिम  निर्णय  देता  है
 ।

 इस

 प्रकार इस  काम  में  ६  व्यक्ति  विचार  करते  हैं  तब  निर्णय  किया  जाता  है  ।  प्रायः  हम  लोग

 न्यायाधिपति  की  बात  को  स्वीकार  कर  लेते  हैं  ।  क्या  प्राय  कोई  रास्ता  हो  सकता  है
 ?

 मं  मानता  हूं  कि  वकीलों में  बहुत  ही  योग्य  तथा  सक्षम  अन्य  व्यक्ति  भी  हैं
 ।

 पर  उनकी  राय

 लेने का  सुझाव  किसी  ने  नहीं  दिया  है  ।

 इस  पर  कुल  १७६  नियुक्तियां  की  जिनमें  से  केवल  एक  मामला  ऐसा  था  जिसमें

 भारत  के  मुख्य  न्यायाधिपति  सहमत  नहीं  थे  ।  उस  मामले  में  बात  यह  थी  कि  राज्य  के  मुख्य  मंत्री  ने

 राज्य  के  उच्च  न्यायालय  के  मुख्य  न्यायाधीश  की  राय  को  माना  न  कि  भारत  के  मुख्य  न्यायाधिपति

 राय  को  ।.

 इन  १७६  मामलों में  १६१  मामले  ऐसे  थे  जिसमें  सभी  सम्बद्ध  व्यक्ति  सहमत  थे  ।  एक

 मामले  का  उल्लेख  ऊपर  कर  चुका  हं  ।  शेष  १४  या  १४५  मामले  रह  जाते  हैं  ।  इन  मामलों में

 राज्य के  मुख्य  न्यायाघीश या  wer  मंत्री  या  राज्यपाल  के  बीच  मतभेद  होने  के  कारण  हम  ने

 भारत  के  मुख्य  न्यायाधिपति  की  राय  को  स्वीकार  किया  ।  कुछ  मामलों  में  मुख्य  न्यायाधिपति  ने

 राज्य  के  मुख्य  न्यायाधीश  की  राय  के  भ्रनुसार  अपनी  राय  दी  और  कुछ  मामलों  में  राज्य  के

 मुख्य  मंत्री  या  राज्यपाल  की  राय  के

 म  नहीं  समझता  कि  इसके  अतिरिकत  हमें  कौर  क्या  करना  चाहिए  था  ?  उत्तरदायित्व

 को  काम  था  ।  उक्त  विवरण  को  मेंने  इसलिए  बताया  ताकि  लोग  जान  सकें  कि  हम  न्यायपालिका

 को  स्वतंत्र  रहने  देना  चाहते हैं  ।

 कुछ  लोग  कहते  हैं  कि  अब  उच्च  न्यायालयों  की  दशा  उतनी  भ्रमणी  नहीं  है  जितनी  अच्छी

 पहले  थी  ।  इस  सम्बन्ध  में  मे  कुछ  भी  नहीं  जानता  ।
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 प्रभी  उस  दिन  मैंने  किसी  पत्र  में  लिखा  देखा  था  कि  मुख्य  न्यायाधीश  ने  राज्यपाल  से  एक

 विशेष  व्यक्ति  को  नियुक्त  करनें  की  सिफारिश  की  है  ।  श्राप  विचार  करें  कि  इस  में  हम  क्या  कर

 सकते  हैं  ।  यह  बात  मुख्य  न्यायाघीश  ने  कही  है  कौर  भारत  के  मुख्य  न्यायाधिपति  इसका  निर्णय

 करेंगे  ।  ऐसी  स्थिति  में  यह  कहना  कि  सरकार  ने  अरपना  प्रभाव  डाला  है  कहां  तक  उचित  है  ?

 श्री  नाथ  पाई
 :  इस  सम्बन्ध  में  मैँ  स्वयं  मुख्य  न्यायाधिपति  द्वारा  कही  गयी  बात  को

 च्  करना  चाहेता  हूं  ।

 श्री  पो०  पन्त  माननीय  सदस्य  शायद  यह  कहना  चाहते  हैं  कि  इस  प्रतिवेदन  में

 कहा  गया  है  कि  wer  न्यायाधिपति  ने  कहा  है  कि  राज्यों  के  मुख्य  न्यायाधीश  इस  भय  के  मारे

 अपनी  राय  स्वतंत्रता पू वंक  नहीं  देते  कि  कहीं  मुख्य  मंत्री  उनकी  राय  स्वीकृत  न  कर  दें  ।

 इस  सम्बन्ध  में  मेरा  कहना  है  कि  यदि  ऐसी  कोई  बात  थी  तो  मुख्य  न्यायाधिपति को  चाहिए  था  कि

 वह  पहले  ही  सारी  स्थिति  ठीक  कर  भारत  के  मुख्य  न्यायाधिपति  के  लिए  हमारे  हृदय  में

 बहुत  सम्मान  है  ।  पर  जो  तथ्य  उन्हें  मैं  सभा  के  सामने  रख  रहा  हुं  ।

 श्री  साथ  पाई  :  इस  सम्बन्ध  में  विधि  आयोग  ने  सरकार  पर  जो  a  लगाया  है  वह

 गंभीर  है  are  भ्रायोग  से  कहा  जाये
 कि

 वह  सभा  के  सामने  इसका  सबूत  पेश  करे  ।

 श्री  गो०
 धन  पन्त

 :  मुझे  इस  से  कुछ  मतलब  नहीं  कि  इसका  सबूत  क्या है  कया

 नहीं  है  ।  मेरा  निवेदन  तो  fas  इतना  ही  है  कि  ये  सब  नियुक्तियां  भारत  के  मुख्य  न्यायाधिपति

 की  राय  से  की  गयीं  ।

 इस  सम्बन्ध  में  एक  उदाहरण  है  ।  भ्र भी  हाल  में  एक  राज्य  के  उच्च  न्यायालय  में

 न्यायाधीश की  नियुक्ति  का  प्रश्न  था  ।  यद्यपि  वहां  की  सरकार  कांग्रेसी  सरकार  नहीं है  फिर

 वहां  के  मुख्य  न्यायाधीश  ने  जो  सुझाव  रखा  उससे  वहां  की  सरकार  सहमत  नहीं  थी  ।  पर

 अन्तिम  नियुक्ति  भारत  के  मुख्य  न्यायाधिपति  की  राय  से  की  गयी  प्रौढ़  यह  राय  उस  राज्य  के

 मुख्य  न्यायाधीश  की  राय  से  भिन्न  थी  पर  वहां  की  सरकार  की  सिफारिश  के  ऑ्राधार  पर  थी  ।

 क्या  इन  बातों  को  देख  कर  कोई  कह  सकता  है  कि  इन  मामलों  में  कोई  प्रभाव  डालता  है  या  कोई

 स्वार्थ सिद्ध  करता  है  ?  जहां  तक  हमारा  प्रशन  है  हम  न्यायपालिका  को  स्वतंत्र रखने  की  कोशिश

 करते  हैं
 पर

 हमेशा  न्यायाधीशों  की  राय  के  भ्रनुसार  ही  काम  करते  हैं  ।

 विधि  आयोग  की  नियुक्ति  के  लिये  मैं  जिम्मेदार  हूं
 ।

 विधि  झ्रायोग  ने  स्वतंत्रतापूर्वक अपने

 विचार  प्रकट  किये  हैं  ।  उन्हें  किसी  का  भय  नहीं है  ।  सभा  को  पता  हैं  कि  हम  wea  प्रकार  की  भी

 नियुक्तियां  करते  हैं  ।  ये  नियुक्तियां  लोक  सेवा  आयोग  की  राय  से  की  जाती  हैं  ।  को  पता  होगा
 fe

 ऐसा  कोई  भी  अवसर  नहीं  पाया  जब  हम  ने  लोक  सेवा  आयोग  की  सिफारिशों को  न  माना

 हो  ।
 इन  बातों  को  देखते  हुए  भी  क्या  हमारी  नियुक्ति  प्रणाली  के  प्रति  सन्देह  प्रकट  करने

 की
 कोई

 गुंजाइश  हैं  ।

 हड़ताल  सम्बन्धी  नियम  ४क  कौर
 VE

 का  भी  उल्लेख  किया  गया
 ।

 माननीय  सदस्यों  को  पता

 होगा  कि  ब्रिटेन  तथा  अमरीका  arta  किसी  भी  देश  में  सैनिक  कर्मचारियों  को  हड़ताल  करने
 का

 भ्र थि कार  नहीं  ह  ।  हम  ने  इन  नियमों  की  सीमा  में  से  औद्योगिक  संस्थाओं  तथा  कुछ  अन्य  लगों  को

 निकाल  दिया  है  ।  अर्थात्‌  अनेक  औद्योगिक  संस्थाओं  में  काम  करने  वा
 ते  व्यक्ति  इन  नियमों  से  मुक्त

 होंगे
 तथा

 उन  पर  अरन्य  बहुत  से  ऐसे  नियम  भी  लागू  नहीं  होंगे  जो  ग्न्य  सरकारी  कर्मचारियों  पर  लागू

 मूल  ग्रंप्रेजी  में  ।
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 होते  हैं  ।  हम  ने  उन्हें  बहुत  अधिक  अधिकार
 व

 स्वतंत्रता  दी  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  कोई  शिकायत

 बयों  की  जा  रही  हं
 ?

 हम  ने  तो  उन्हें  बहुत  सी  ऐसी  सुविधायें  दे  दी  हैं  जो  उन्हें  तक  प्राप्त  नहीं  थीं
 ।

 श्री  भूपेश  गुप्त  ने  जो  कुछ  भी  कहा  है  उस  के  बारे  में  मुझे  कुछ  पता  नहीं  जब  पूरी  द्वानबीन

 के  बाद  जानकारी  मेरे  पास  a  जायेगी  तो  मैँ  उसे  देखूंगा  ।  जहां  तक  उस  पत्र  का  सम्बन्ध
 जिसे

 श्री  ज्योति  बसु  ने  उस  के  अझपक्षपातरहित रवैये  के  लिये  धन्यवाद  दिया  मैं  मानता  हूं  कि  वह

 चार  पत्र  बिल्कुल  निष्पक्ष  मैं  नहीं  जानता  कि  यह  समाचार  गलत  है  या  सही  पर  पता  लगा

 है  कि  केरल  में  जनयुगम  नामक  पत्र  जो  साम्यवादी  दल  का  पत्र  ५०,०००  9X,000  Fo

 का  ऋण  दिया  गया  है  ।  मुझे इस  से  कोई  शिकायत  नहीं  है  क्योंकि  सरकार  जो  चाहे  वह  स्वतंत्र

 है
 ।

 बाद  में  इस  ऋण  को  बट्टे  खाते  डाल  दिया  जायेगा  या  क्या होगा  इस  से  मुझे  कुछ  मतलब  नहीं  हैं

 eee
 श्री ही ही०

 ना०  मुक्कों  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि

 श्री  गो०
 न

 पन्त
 :

 मुझे  बताया  गया  है  कि  इस  पत्र  का  नाम  देशाभिमानी  है
 ।

 श्री  फ्रैंक  मन्थनी  ने  उच्चतम  न्यायालय  के  एक  निर्णय  की  झ्रालोचना  की  कौर  कहा  कि  वह

 निर्णय  गलत
 था  ।

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  सिफ॑  इतना  ही  कह  सकता  हूं  कि  यदि  यह  निर्णय  संविधान  है

 किसी  उपबन्ध के  विरुद्ध  होता  या  हमारी  किसी  गलती  के  कारण  होता  तो  उच्चतम  न्यायालय  सारी

 बातों  पर  विचार  कर  के  पुनः  मामलें  की  सुनवाई  करता  |

 इस  के  हमें  wa  os  कास  करने  पड़ते  हैं  ।  हमे  केवल  तथा  शान्ति

 व्यवस्था  की  ही  देखभाल  नहीं  करनी  होती  बल्कि  oer  was  कार्य  भी  करने  होते  जैसे  आपात

 कालीन  सहायता  राग  बुझाना  प्रशिक्षण  गुप्तचर  शिक्षण  के  निशान  की

 पहचान  करने  की  दिक्षा  देने  वाला  स्कूल  भिरानी  का  संचालन  |  हम  पिछड़ी  जातियों की  भी  कुछ  सेवा

 करते  हैं  ।  मेरी  भ्राकांक्षा  हैं  कि  शीघ्र  ही  हम  पिछड़ी  जातियों  के  स्तर  को  ऊंचा  उठाने  में  सफल  हो  सकें  |

 जब  तक  सारी  कड़ियां  मजबूत  न  तब  तक  कोई  भी  जंजीर  मजबूत  नहीं  हो  सकती  ।  हम

 चाहते  हैं  कि  भ्रनुसूचित  जातियों  व  अ्रनुसूचित  भ्रादिम  जातियों  को  हम  पीछे  न  पड़े  रहने  दें  बल्कि

 उन्हें  अपने  समान  ऊपर  उठायें  ।  यही  गांधीजी  करना  चाहते  थे  हम  भी  यही  करना  चाहते  हैं  ।

 इस  सम्बन्ध  में  जो  प्रतिवेदन  way  प्रकाशित  हुमा  उसे  देख  कर  माननीय  सदस्य  समझ

 सकते  हैं  कि  हम  क्या  कर  रहे  हैं  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  में  पिछड़ी  जातियों  के  उत्थान  के  लिये  Fe

 करोड़  रुपये  की  राशि  रखी  गई  थी  ।  श्री  हम  ने  &  १  करोड़  रु०  की  राशि  रखी  है  ।  हमें  उन्हें  केवल

 आर्थिक  दृष्टिकोण  से  ही  नहीं  बल्कि  अन्य  दृष्टिकोणों  से  भी  सहायता  दे  रहे  हैं  ।  इन  जातियों  के

 की  उन्नति  के  लिये  हमारे  पास  हरनेक  योजनायें  हैं  ।  मैं  उन्हें  भूमि  देना  चाहता  हूं  ;  उन  की  झ्राथिक

 दशा  सुधारना  चाहता  हूं  ।  उन  को  मकान  बनाने  के  लिये  जगह  देना  चाहता  हूं  ।  प्रभी  हाल  में  हम  ने

 दिल्‍ली  के  सम्बन्ध  में  भूमि  सुधार  विधेयक  तथा  पंचायत  अधिनियम बनाया  हैं  ।  इन  में  अन्य  लोगों

 के  समान  ही  उन्हें  भी  अधिकार  fata  ।  हम  जो  कुछ  भी  कर  सकते  हैं  कर  रहे

 जहां  तक  छात्रवृत्तियों  का  सवाल  कुछ  वर्ष  TH  उन  को  १०  लाख  रुपये  दिये

 जाते  थे  ।  श्री  उन  की  छात्रवृत्तियों  के  लिये  १  करोड़  से  भी  अधिक  राद
 दी

 जाती  है  ।  मेंने इस  संबंध

 में  वित्त  मंत्रालय  को  लिखा  कौर  बाद  में  गृह-कार्य  मंत्रालय  की  निधि  में  से  भी  धन  दिया  ताकि

 सब  को  छात्रवृत्तियां  मिल  सकें  ।  इन  की  व्यवस्था  में  भी  में  कुछ  सुघार  करना  चाहता  हूं  ताकि

 के  बाद  नया  वर्ष  शुरू  होने  के  पूर्वे  ही  छात्रवृत्तियों की  राशि  विद्याथियों  को  मिल  जाये
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 केन्द्र  में  तथा  राज्यों  में  भी  कल्याण  बोर्ड  हैं  ।  जो  कुछ  हम  कर  सकते  कर  रहे  हैं  ।  फिर  भी

 बहुत  कुछ  करने  को  पड़ा  हे  ,  श्री  गायकवाड़  से  मेरा  निवेदन  है  कि  वे  श्रमिक  के  नीग्रो  लोगों  की  स्थिति

 से  भारत  की  पिछड़ी  जातियों  के  लोगों  की  तलना  न  क्योंकि  एसा  करना  गलत  ही  नहीं  है  बल्कि

 उत्तेजक भी  है  ।  वैसे  हमें  क्या  करना  इस  सम्बन्ध  में  वह  हमें  बता  सकते  हैं  ।  यदि  कोई  गड़बड़ी

 हो  तो  वह  हमें  बता  कर  उसे  ठीक  करा  सकते  पर  इस  प्रकार  तुलना  करने  से  एक  ऐसी  स्थिति

 पदा  होगी  जोकि  हमें  किसी  प्रकार  फायदा  नहीं  पहुंचायेगी
 ।

 इस  के  हमें  केन्द्रीय  राज्यक्षेत्रों  की  भी  देखभाल  करनी  पड़ती  हैं  ।  जहां  तक  ख़ादिम

 जातियों ar  wea  हं  उन  की  स्थिति  सब  से  खराब  है  ।  उन  के  लिये  स्थानों  का  सुरक्षित  किया

 जाना  पिछड़ी  जातियों  की  तुलना  में  कहीं  अधिक  भ्रावइ्यक  अतः  १  करोड़ रु०  की  रही  में  से

 Vio  करोड़  रुपये  की  राशि  झ्रादिम  जातियों  के  लोगों  के  लिये  रखी  गई  हैं  ।

 वैसे  में  योजनाओं  का  उल्लेख  कर  चुका  हूं  |  जहां  तक  मेरा  विश्वास  हैं  सरकार  पिछड़ी

 जातियों  के  जीवन  स्तर  को  ऊंचा  उठाने  के  लिये  भरसक  प्रयत्न  करेगी  |  यही  हमारा

 रहा  है  प्रौढ़  आगे  भी  रहेगा  ।

 तो  में  बता  रहा  था  कि  हमारे  ग्रीन  केन्द्रीय  राज्यक्षेत्र  भी  हैं  ।  इन  क्षेत्रों में  कोई  विधान

 मंडल  नहीं  है
 ।

 इस  से  हमारी  जिम्मेदारी  भर  भी  भ्रमित  बढ  जाती  है  ।  इसी  कारण  इस  सभा  में

 भी  उन
 की  संख्या  को  देखते  हुए  उन  के  प्रतिनिधियों  की  काफी  संख्या  है  ।  एक  मंत्रणा परिषद  है  जिस

 बेठ
 कर

 हम  सब  मामलों  पर  विचार  करते  हैं  और  उन्हें  निबटाते  हैं  ।

 sire  देखेंगे  कि  इन  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  ATFOqT Hh  उपबन्धों  में  भी  काफी  वृद्धि  हुई  है  ।  far

 मंत्रालय  इस  सम्बन्ध  में  काफी  उदार  है  !

 इन  जातियों  की  Safe  के  लिये  हम  जो  कुछ  भी
 कर

 सकते कर  रहे  हैं  ।
 मनीपुर  ale  त्रिपुरा  सभी  स्थानों  की  समस्याओं  को  ध्यान में  रखते  हुए

 र
 वहां

 की  जनता  के  के  लिये  हम  भरसक  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।  नागा  लोग  भी  कई  बार  कठिनाई  पैदा

 कर  देते  हें
 ।

 पर  में  समझता  हूं  कि  हम  ने  वहां  पह  नें  से  प्रिया  वातावरण  पैदा  कर  दिया  है

 तागा  लोगों
 की

 समस्या  भी  अब  पहने  से  सरल  हो  गई  है  ।  नागाओं  ने  सैंकड़ों  अग्न्यास्त्रों तथा

 भ्र पने
 को

 कर  दिया  है  ।  वहां  धीरे  धीरे  शान्ति  स्थापित  हो  रही  है  ग्र  one कि  शीघ्र

 ही  वहां  की  समस्या  हल  हो  जायेगी  ।

 म॑  समझता  हूं  कि  भ्रधिकांश  बातों  का  उत्तर  मैं  दे  चुका  हूं  ।  माननीय  सदस्यों  के  प्रति  मैं  प्रभारी
 कट

 करता  हूं
 प्रौढ़

 करता  हूं  कि  भविष्य  में  भी  वह  मुझे  गलती  करने  से  बचायेंगे  तथा  कार्य

 सम्पादन में  सहायता  करेंगे  ।

 eft  हीं  ato  मुकदमों  :  माननीय  मंत्री  ने.कुछ  बातों  का  उत्तर  दिया  है  पर  कुछ  बातों  का  उन्हों

 ने  उत्तर  नहीं  दिया
 ।

 कल  मैं  ने  बहुत  सारे  कागज  पत्र  दिखाये  थे  जो  यह  प्रकट  करते  हैं  कि  कलकत्ते  के

 एक
 अखबार  के  संयुक्त  सम्पादक  का  कहना  है  कि  वहां  के  केन्द्रीय  गुप्तचर  विभाग  का  धन  इस  अखबार

 के  लिये  खां  किया  जाता  था  ।  यह  साम्यवाद  विरोधी  है  ।
 मैं  जानना  चाहता

 हूं  कि
 यदि

 मैं  ये

 सारी जानकारी  तथा  प्रमाण  माननीय  मंत्री  के  सामने  उपस्थित  करूं  तो  क्या  वें  इस  माम  ने  की

 बीन  करेंगे  ।
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 श्री  गो०  ब०  पत्त  क  ना  श | 0६९  मुकरो  स  कोइ  कागजात  पहा  ATT  हुए  हू
 मुकर्जी से  कोर्ड  ।

 मुझे  नहीं  पता

 कि  ये  कागजात  किस  मामले  से  सम्बद्ध  हैं  ।  जब  ये  कागज मेरे  पास  जायेंगे  तो  मैं  उन  पर  विचार

 अवश्य  करूंगा
 ।

 पर  जब  तक  किसी  आरोप  का  कोई  प्राकार  न  मैं  कैसे  कह  सकता  हूं
 कि

 मैं  माम
 ने

 की  छानबीन  करूंगा  |

 श्री  नाथ  पाई
 :

 विधि  आयोग  की  उपपत्तियों  में  जो  कुछ  कहा  गया  है  उस  के  आधार

 पर  मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  विधि  आयोग  हमें  गलत  मार्ग  पर  ने  जा  रहा  है

 या  माननीय  मंत्री  हमें  गलत  मार्ग  पर  ने  जा  रहे  हैं
 ।

 मैं  चाहता  हूं  कि  श्राप  निदेश  दें  कि  जिन  साक्ष्यों
 के  झ्राधार  पर  विधि  ने  अपनी  उपपत्तियां  निर्धारित  की  उन्हें  इस  सभा  के  सामने  रखा

 जायें  ।

 या  फिर  हमें  रिज़वान दिया  जायें  कि  माननीय  मंत्री  हमें  गलत  मार्ग  पर  नहीं  ले  जा  रहे  हैं
 ।

 fait  गो०  qo  पन्त  :  मैं  ने  तथ्य  सभा  के  सामने  रख  दिये  हैं  ।  गलत  मार्ग  पर  ले  जाने  की  बात

 कहने का  मतलब  है  कि  मैं  ने  जो  तथ्य  सभा  के  सामने  रखें  वह  सही  नहीं  हैं  ।  ऐसा  कहना  WAT

 होगा  |  कोई  किसी  को  गलत  मार्ग  पर  नहीं  ने  जा  रहा  है  ।  किसी  बात  के  सम्बन्ध  में  एक  व्यक्ति  का

 दृष्टिकोण  कुछ  भिन्न  हो  सकता  है  कौर  दूसरे  व्यक्ति  का  दृष्टिकोण  उस  से  भिन्न  हो  सकता  है
 ।  प्रत

 गलत  मार्ग  पर  ने  जाने  का  प्रश्न  नहीं  पैदा  होता  |  मैं  ने  तख् या  सभा  के  सामने  रख  दिया  है  यदि  कोई

 इन  तथ्यों  को  गलत  कहना  चाहता  है  तो  वह  प्रमाण  उपस्थित  कर  सकता  है  |  विधि  ग्रा योग के

 का  मेरे  वक्तव्य  से  कुछ  भी  मतलब  नहीं  है  ।  मैं  ने  तो  तथ्य  उपस्थित किये  हैं

 fat  ही०  ato  मुकर्जी
 :

 माननीय  मंत्री  के  वक्तव्य  तथा  विधि  आयोग  के  प्रतिवेदन  से  यह  पता

 लगता  हैं  कि  कहीं  कुछ  गड़बड़ी  अवश्य  है  ।  आखिर  विधि  शझ्रायोग  ने  किसी  झ्राधार  पर  ही  पपनी

 उपपत्तियां  निर्धारित  की  होंगी  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  हमें  श्नाइवासन  दें  कि  वह  मामले

 गम्भीरता पु वंक  विचार  करेंगे  |

 fren  विधि  आयोग  का  प्रतिवेदन  सरकार  के  पास  हूं  ।  सरकार  ने  संसद

 at  विधि  भ्रायोग  नियुक्त  किया  था  ।  हो  सकता  हैं  माननीय  मंत्री  झ्रायोग  के  मत  से  सहमत  न

 ।  उन्हों  ने  अरपना  मत  सभा  के  सामने  रख  दिया  है  ।  बार  बार  विधि  आयोग  का  जिक्र  करना

 व्यर्थ है  ।  माननीय  मंत्री  ने  यह  भी  कहा  कि  यदि  माननीय  सदस्य  उन  के  वक्तव्य  को  गलत  समझते

 हैं  तो  गलत  सिद्ध  करें  ।

 जहां  तक  विधि  भ्रायोग  का  प्रदान  मैं  नहीं  कह  सकता  कि  क्या  किया  जा  सकता  है  ।  मंत्री

 महोदय  को  मजबूर  नहीं  किया  जा  सकता  कि  ae  किसी  बात  के  सम्बन्ध  में  क्या  कहें  कया  न  कहें  |

 उन्हों  ने  नारे  विचार  प्रकट  करे  दिये  हैं  ।  यदि  माननीय  मंत्री  की  कोई  बात  गलत  तो  सभा  जानती

 है  कि  उसे  कया  अधिकार  प्राप्त  हैं  ।  मैं  माननीय  सदस्य  को  कोई  राय  नहों  दे  सकता  कि  ऐसी  अवस्था

 में  क्या  किया  जा  सकता  है  ।

 अरब  मैं  सब  कटौती  प्रस्तावों  को  सभा  के  सामने  मतदान  के  लिये  रखूंगा
 ।

 अ्रध्यक्ष महोदय द्वारा मांग महोदय  द्वारा  मांग  संख्या  ४६  से  ६०  शौर  १२३  पर  प्रस्तुत  किये  गये  १११  कटौती

 प्रस्ताव  मतदान
 के  लिये  रखे  गये  तथा  स्वीकृत  हुए  ।

 मूल  wast  में
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 संकटों  सम्बन्धी  समिति

 ग्रध्यक्ष  महोदय  द्वारा  गृह-कार्य  मंत्रालय  को  निम्नलिखित
 मांगें  लिये

 रखी  गयीं

 तथा  स्वीकृत
 ह्

 —

 छींक  राशि

 रुपये

 छह  गुले-कायम  मंत्रालय  X%  4,  3,000

 ह  मंत्रि-मंडल  av z  22,000

 Mz  क्षेत्रीय  परिषदें  35,000

 ve  न्याय  प्रशासन  2,%G,000

 Yo  पुलिस  €८,११४५,०००

 जन--गणना  %%,&¥,000

 ५२  आंकड़े  2,93, 28,000

 XR  राजा ग्र ों  की  नीजि  बलियां  q  aa  3,5%,900

 UY  दिल्‍ली  EEE,  OR,000

 44  हिमाचल  प्रदेश  4,3%,  मेरे
 भ  अंदमान  व  निकोबार  द्वीप  समूह  VR,  54,  8,000

 स  मनीपुर  २,१४५, ४  0,000

 YG  त्रिपुरा  3,8  %,49,000

 X&  मिनीकोय  व  stadia  Aa  समूह  29,2F,000

 ६०  गह-कार्य  मंत्रालय  के  अधीन  विविध  विभाग  तथा  व्यय  29,45,  519,00
 १२३  ow ,  (9,000 गृह-कार्य  मंत्रालय  पूंजी  व्यय

 महोदय  :  सभा  गैर-सरकारी  सदस्यों  का  कार्य  आरंभ
 करेगी

 ।

 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 अड्तोसवा  प्रतिवेदन

 सरदार  हकम  fag  )  में
 प्रस्ताव  करता हूं

 कि  :

 कि  यह  सभा  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  के  श्रड़वीसवें

 प्रतिवेदन  जो  १८  ard  १९५९  को  सभा  में  उपस्थित  किया  गया  सहमत है
 |

 fara  महोदय  :  प्रशन  यह

 कि  यह  सभा  गैर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  dana  संबंधी  समिति  के  झड़ती सर्वे

 कियां  गया  सहमत है  । प्रतिवेदन  जो
 १८

 दसवां  FeKE  को  सभा  में  उपस्थित

 प्रस्ताव  स्वागत  FAT  ।

 मूल  झंप्रेजी  में

 434(Ai)



 २७६६  २०  MKE

 लोक  प्रतिनिधित्व
 )

 श्री  हेम  राज  )  मैँ  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  लोक  प्रतिनिधित्व  ext

 qatar  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  gzt:eanqa  करने  की  अनुमति  दी  जायं  |

 faa  महोदय  :  यह  है

 लोक  प्रतिनिधित्व  SEX  में  अग्रेतर  संशोधन  करने  वाले

 पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ”।

 प्रस्ताव  स्वीकृत हु

 pat  हेम  राज  :
 मे  विधेयक को  पुरःस्थापित  करता हूं  ।

 वस्त  मलय  उल् लखन  विधायक

 श्री  राम  शंकर  लाल  में  प्रस्ताव  करता  हं  कि  वस्त्रों पर  उनके
 मूल्य

 को  दिखाने  की  व्यवस्था  को  लागू  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाय  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रशन  यह  है

 के  वस्तुतया  पर  उनके  मूल्य  को  दिखाने  की
 व्यवस्था

 को  लागू  करने  वाले  विधेयक  को

 quseartqa  की  ग्रनुमति  दी  जाय  ।'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ह्य  ।

 श्री  राम  देखकर  लाल  में  विधेयक  प्रस्थापित  करता  हूं  ।

 (pt  ि  ce)  cs

 पते  तथा  धार्मिक  न्यास  )  विधेयक

 श्री  राम  कृष्ण  गुप्त  (  महेन्द्रगढ़ )  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  पूर्व  तथा  धार्मिक न्यास

 १९२०  में  भ्रग्ेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पर:स्थापित  करने  की  अ्रनमति  दी  जाय  |

 गभ्रध्यक्ष  महोदय  :  यह  है  ।

 कि  प  तथा  घार्मिक  न्यास  १९२०  में  अग्र तर  संशोधन  करने  बान  विधेयक

 को  पदस्थापित  करने  की  श्रीमान  दी  जाय  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT

 श्री  रास  कृष्ण  गुप्त  :  में  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूं

 |  ह  ee

 खाद्यान्नों  का  मलय  निर्धारण  विधेयक

 श्री  झूलन  fag  :  प्रस्ताव  करता
 ा  हूं

 कि  खाद्यान्नों  का  मलय  निर्घारित  करने  का

 यक  को  vera  करने उपबन्ध  करने  वाले  fra नपना  ay
 ‘oo

 की  अनुमति  दो  जाय  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 रिया  महोदय  यह  है  ।

 खाद्यान्नों  क  मूल्य  निर्धारित  करने  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  प्रस्तुत

 करनें  की  अनुमति  दी  जाय  1”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 श्री  झूलन  सिह  मे  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता हूं
 ।

 सिख  गुरुद्वारा  विधेयक

 राय  जानने  की  अवधि  का  बढ़ाया  जाना

 श्र ०  fao  सहगल  मैं
 प्रस्ताव  करता

 हूं
 :

 संघ  के  विभिन्न  राज्यों  में  स्थित  सिख  गुरुद्वारों  के  सुसंचालन  तथा  तत्संबंधी  मामलों

 की  जांच  का  उपबन्ध  करने  वालें  विधेयक  पर  राय  जा  ay नगा  अवधि  को  ३०

 ZEUE  तक  बढ़ा  दिया  जाय  प

 मह  :
 *@

 भारत  संघ  के  विभिन्न  राज्यों  में  स्थित  सिख  गुरुद्वारों  के  सुसंचालन  तथा  तत्संबंधी झ

 मामलों की  जांच  का  उपबन्ध  करने  वालें  विधेयक पर  राय  जानने  की was को

 ३०  ZENE  तक  बढ़ा  दिया  जाये  ।
 ”'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  सुग्रा  |

 भारतीय  midges  विधेयक

 श्रिया  महोदय
 :

 श्री  सभा  श्री  उमाचरण  पटनायक  द्वारा  ६  ATT,  Peys  को प्रस्तुत

 निम्न  प्रस्ताव  पर  अराग  चर्चा  करेगी  :

 किस  गोलाबारूद  ae  सैनिक  सामान  संबंधी  विधि  को  समेकित  कौर  संशोधित

 करन  वाले  विधेयकों  श्री  महावीर  सरदार  wo  सिं०  श्री  भक्त

 श्री  श्री  श्री  श्री  श्री  रघुनाथ

 श्री  राम  श्री  अजित  श्री  रघुवीर  श्री  दीन  बन्धु

 श्री  ato  च०  श्री  कुट्टिकृष्णन्‌  श्री  तिरुमल  श्री

 श्री  जगन्नाथ  श्री  राधाचरण  श्री  श्री  To  गे  देव

 श्री  श्री  नौशीर  श्री  सं०  चं०  श्री  प्रमधनाथ  बनर्जी  ;
 श्री

 c
 सूरी  श्री  श्री

 मो०  Fo  श्रीमती  कृष्णा  श्री  Ho  म ०७

 ta  मुहम्मद  श्री  श्री  श्री  श्री  दिनेश

 श्री  सुबोध  श्री  रामेश्वर  श्री म०  ल०  श्री  श्रीनारायण

 रानी  मंजुला  डा०  सामन्त  सिंगार  ः
 शी

 न्र ७  चं०  मरत
 श्री  चे

 Wx

 मूल  अंग्रेजी  में



 दे७  QS  भरतीय  आग्नेयास्त्र  विधेयक  २०  PERE

 प्रस्तावक  की  एक  प्रवर  समिति  को रवाना  छह  GE  STS  गौर  इसे  Pee  के  दन्त

 शार  || तक  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  का  wader  दिया  जाये

 श्री  पटनायक  अरपना  भाषण  जारी  रखें  ।

 fat  उ०  च०  पटनायक  :  विधेयक  को  प्रवर  समिति  के  सुपुर्द  करने  के  प्रस्ताव

 पर  बोलते  हुए  मे  ने  उन  परिस्थितियों  का  उल्लेख  किया  था  जिनके  कारण  पुरानी  विधि  को  रद

 करना  कौर  नया  ग्र धि नियम  बनाना  झ्रावश्यक  हो  गया  है  |  इस  संबंध  में  सभा  के  सम्मुख  दो

 विधेयक  हैं  ।  पहिला  सरकारी  विधेयक  ate  दूसरा  वह  विधेयक  जो  मैं  ने  प्रस्तुत  किया

 सरकारी  विधेयक  बहुत  wear  है  तथापि  उसमें  कुछ  त्रुटियां  हैं  ।  जिनहें  मैँ  ने  अपने  विधेयक  में  टूर

 करने  का  प्रयत्न किया  है  उदाहरण  मैंने  शस्त्रों  को  तीन  वर्गों  में  बांटने  का  प्रयत्न  किया  है
 |

 उनके  अतुसार व्यि  उनके  गैर-कानूनी  तरीके  से  रखने  इत्यादि  के  संबंध  में  दंड  का  विधान  किया  गया  है  |

 इसके  लिये  are  प्रक्रिया  संहिता  में  संशोधन  करने  का  भी  सुझाव  रखा  है  |  मैँने  इस  बात  पर

 भी  ध्यान  रखा  है  कि  शस्त्रों  के  मूल्यों  में  अधिक  वृद्धि  न  होने  पाये  शर  भारत  में  ही  आवश्यक  मात्रा

 में  हथियार  बनें  |  म  ने  इसमे  श्रनिवायं  सैनिक  सेवा  का  सिद्धांत  भी  रखा  है  wid  जिन  व्यक्तियों

 के  पास  हथियार  होंगे  या  हथियार  रखने  के  लायसेंस  होंगे  उन्हें  ब्रा पात काल में  श्रनिवायें  सैनिक
 सेवा

 करनी  होगी  |

 महोदय  पीठासीन

 मैं  ने  oot  विधेयक  में  उन  सिद्धान्तों  को  रखने  का  प्रयत्न  किया  है  जिन  से  यह  विधेयक

 स्वतन्त्र  देशों  के  तद विषयक  विधेयकों  के  अनुरूप  हो  जाय  अवांछनीय  व्यक्तियों  की  किसी  प्रकार

 के  दास्त्रास्त्र  उपलब्ध  न  हों  साथ  ही  देश  के  नागरिकों  को  सरलता  से  उक्त  वस्त्र  प्राप्त  हो  जायें
 |

 इस  में  सन्देह  नहीं  कि  सरकारी  विधेयक  भी  बहुत  श्रच्छा  है  तथापि  उस  में  कुछ  ऐसी  बातें  हैं

 जिन  में  सुधार  करने  की  आवश्यकता  है  ।  वे  बातें  मै  ने  विधेयक  में  शामिल  की  मैं  विधेयक  को

 प्रवर  समिति  को  सुपुर्दे  करने  का  प्रस्ताव  रखता  हूं  तथापि  सरकार  से  ara  करता  हूं  कि  वहू  कम
 से

 कम  इस  प्रकार  का  निर्णय  करे  कि  उस  में  दोनों  विधेयकों  के  उपबन्धों  पर  विचार  करने  का  अवसर

 मिल े।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  |

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  )
 :  इस  विधेयक  पर  चर्चा  area  करने  के  पूर्व

 +
 म  सभा  को  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  इस  विषय  पर  सरकारी  विधेयक  पुरःस्थापित  किया

 जा  चुक

 उस  पर  शीघ्र  ही  विचार  किया  जायेगा  ae  उसे  प्रवर  समिति  के  सुपुर्द  कर  दिया  जायेंगी  ।  मैं  सदस्य  को

 यह  झ्राइवासन  देता हूं  कि  प्रवर  समिति  इस  विधेयक  के  उपबन्धों  पर  भी  विचार  करेगी  |

 इस  विधेयक  मसें  सभी  बातों  पर  विचार  किया  गया  है  ।  सभा  की  इच्छा  थी  कि  पुराना

 अधिनियम  बहुत  पुराना  हो  चुका  है  ।  मत  इस  विषय  पर  एक  समेकित  विधेयक  प्रस्तुत

 किया  जाय  ।  सरकार  ने  सभा  की  भावना  का  अदर  करतें  हुए  इस  पुरे  प्रश्न  पर  विचार

 राज्य  सरकारों  से  सलाह  ली  शौर  एक  ऐसा  थिमैया  प्रस्तुत  किया  जो  माननीय  सदस्य  की

 की  राय  के  झ्र तु सार  भी  काफी  उदार  है  |  मत  साँ  माननीय  सदस्य  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वे  इस  स्थिति

 पर  विधेयक  पर  चर्चा  करने  का
 Ane

 न  करें  ।  प्रवर  समिति
 में  इस  विधेयक  के  उपबन्धों  पर  भी

 t  मूल  अंग्रेजी
 में



 २९  १८८०  )  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  विधेयक  REE

 विचार किया  जायेगा  जिस  से  हम  सभा  के  सम्मुख  एक  व्यापक पूर्ण  शर  उदार  विधेयक  प्रस्तुत  कर

 |

 श्री  रघवीर  सहाय  )  :  सरकारी  विधेयक  विचार  के  लिये  सभा  में  कब  तक  प्रस्तुत

 किया  जायेगा
 ?

 श्री  दातार  :  हम  उसे  पुर-स्थापित  कर  चुके  हैं
 ।

 जेसे  ही  ara  की  मांगों  पर  चर्चा
 र

 होगी हम  सभा  इसी  सत्र  में  उस  पर  चर्चा  करने  को  कहेंगे  |

 श्री  उ०  पटनायक  :  मुझे  यह  जान  कर
 प्रसन्नता  हुई  हे  कि  दोनों  विधेयक

 एक  ही
 प्रवर

 समिति  को  सौंपे  जायेंगे  ।  तथापि  में  यह  चाहता  हूं  कि  सरकारी  विधेयक  प्रस्तुत  होने  के  पहिले  सरकार

 तथा  सभा  इस  संबंध  में  दिलचस्पी  रखने  तथा  तत्संबंधी  ज्ञान  रखने  वाले  सदस्यों  को  aaa  विचार  सभा

 में  व्यक्त  करने  का  प्रदान  करे  इस  से  सभा  तथा  सरकार  दोनों  को  लाभ  होगा  |

 गजनी  दातार  :  इस  का  लाभ  सरकारी  विधेयक  प्रस्तुत  करने  के  मिल  सकता  है  ।  क्योंकि

 तदबीर  जो  चर्चा  होगी  उस  में  इस  विधेयक  के  संबंध  में  भी  wey  उठाये  जा  सकते  हैं  ।

 पैनी  ao  ato  द्विवेदी  )  :  यदि  विधेयक  पर  चर्चा  की  स्वीकृति  नहीं  होती  तो  इस

 विषय
 पर

 चर्चा  नहीं  होती
 ।

 लेकिन  जब  यह  विषय  सभा  में  उठ  खड़ा  मुन्ना  है  तो  इस
 पर  चर्चा  जारी

 रहनी  चाहिये  ।

 सहोदय  :  स्थिति  यह  है  कि  इस  विषय  में  दो  प्रकार के  मत  हैं  ।  कछ  सदस्य चाहते  हैं
 कि

 इस  पर  अन्य  सदस्यों  को  भी  बोलने  दिया  जाय  ।  लेकिन  जैसा  कि  मंत्री  महोदय  ने  प्रशासन  दिया

 है  कि  सरकारी  विधेयक  पर  विचार  करते  समय  इस  विधेयक  पर  भी  चर्चा  करने  का  अवसर  दिया

 पायेगा  |  हम  इस  समय  चर्चा कीਂ  अवधि  बढ़ा  देंगे  जिस  से  सदस्य  इस  विधेयक  पर  भी  चर्चा  कर  सकें  ।

 श्री स०  च०  सामन्त  :  में  प्रस्ताव करता  हूं  कि  इस  विधेयक पर  अग्रेतर  चर्चा

 अ्रनिद्चित  तिथि  तक  के  लिये  स्थगित  कर  दीਂ  जाये

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  है

 इस  विधेयक  पर  चर्चा  अनिश्चित  तिथि  तक  लिये  स्थगित कर  दी  जाये  है

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ह
 ।

 a

 व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  विधेयक

 श्री  म०  ला०  त्रिवेदी
 उपाध्यक्ष  मैं  प्रस्ताव करता  हूं

 कि  व्यवहार

 प्रक्रिया  ae:  में श्रय्रेत र  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।  मैं  ग्रसने  इस

 विधेयक  को  एक  बार  फिर  सदन  के  सम्मुख  विचार  के  लिये  प्रस्तुत  कर  रहा  हूं
 ।

 जैसा
 कि

 मैं  ने  पहले  इस

 विधेयक  के  बारे  में  बताया  हमारे  कोड  श्राफ  सिविल  प्रोसीड्योर  में  एक  धारा
 ८७

 बी
 जिस

 के

 अनुसार एक  ऐसा  afar gait Ba र  हमारे  देश  के  भूतपूर्व  श्ञासकों  को  दिया  गया  जिस  से  इस
 देश

 के

 तरीकों  को  बड़ा  भारी  नुकसान  हो  रहा  है
 ।  मैँ  ने  सदन  के  सामने  कई  उदाहरण रखे

 जिन
 से  यह  साफ

 जाहिर
 था

 कि
 किस

 प्रकार से  लोगों  के  साथ  पक्षपातपूर्ण ८ व्यवहार  किया
 जा

 रहा  है
 ।

 राज
 मैं  सदन

 के

 मूल  अंग्रेजी  म



 ३७1७०  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  विधेयक  २०  ATA,  १६५९

 श्री  म०  ला०

 सामने  कुछ  ऐसी  मिसालें  रखना  चाहता  जिन  से  यह  पता  चल  जायगा  कि  वास्तव  में  इस  विधेयक
 पर

 फिर  से  श्रच्डी तरह  गौर  करने  की  जरूरत  है  ।  ऐसे  भरने  हों  किस्से  जिन  में  राजा  महाराजा  व्यापार  में

 अथवा  लेन  देन  में  लगते  हैं  शर  नागरिकों  के  जो  अधिकार  वे  उन  को  बरत  नहीं  पाते  हैं
 ।

 हमारे

 संविधान  में  यह  दर्ज  है  कि  भारतवर्ष  में  प्रत्येक  नागरिक  के  अधिकार  समान  हैं  ate  न्याय  की  दृष्टि  से  भी

 उन
 को  समानता दी  गई  है

 ।
 परन्तु  एक  ऐसी  धारा  है  कि  जिस  से  यह  समानता  छीन

 ही
 नहीं  ली  गई

 बल्कि  इस  से  लोगों  के  विरुद्ध  बड़ी  भारी  हानिकारक  बात  इस  देश  में  चल  रही है
 ।

 इस  से  पुर्व
 कि

 में

 दौर
 बातें  मैं  दो  चार  उदाहरण  देना  चाहता  पिछली  मतंबा  मैंने  जब  इस  सदन  में

 इस

 यक  को  रखा  था  तो  हमारे  विधि  मंत्री  श्री  सेन  ने  कहा  था  कि  ar  बताइये  कि  कहां  कहां  मुकदमे  चलाने

 की  इजाजत नहीं  दी  गई  है  कोई  भी  ऐसी  बात  नहीं  होगी  कि  जहां  पर  इजाजत  न
 दी

 गई  हो
 ।

 मुझे  dain  कहना  पड़ता है  कि  गृह-मंत्रालय  को  राज  भी  यह  अधिकार  प्राप्त  है  कि  वह  किसी  को

 चाहे तो  इजाजत  दे  सकता  है  दौर  किसी  को  चाहे  तो  इजाजत  नहीं  दे  सकता  है
 ।

 इस
 सम्बन्ध

 में  विधि  मंत्रालय  की  राय  मांगी  गई  थी  ग  ह-मंत्रालय  की  तरफ  से  या  दूसरी  तरह  से
 न

 पूछा  गया  था

 कि  इस  सम्बन्ध  में  क्या  किया  जाना  विधि मंत्रालय ने  यह  कहा था  कि  कैलिस में  जहां

 तक  सम्भव  इजाजत  दी  ही  जानी  चाहिये  ae  इस  इजाजत  को  रोका  नहीं  जाना  चाहिये
 |  विधि

 मंत्रालय  हमारी  सरकार  का  एक  विशेषज्ञ  विभाग  है  ।  उस  की  राय  है  कि  मुकदमा  चलाने  की  अनुमति

 दी  जानी  चाहिये  ।  लेकिन  ऐसे  उदाहरणों  की  यहां  गिनती  नहीं  की  जा  सकती  है  जिन  में  इजाजत  नहीं

 दी  गई  क्योंकि  ऐसे  बहुत  ही  मामले  कितने  ही  मामलों
 में

 गृह  मंत्रालय  की  तरफ  से  इस  तरह  के  मुकदमे
 चलाने

 की  नहीं
 दी

 गई  है  कौर  सालों  के  साल  गुजर  चुके  हैं  ।  जितना  रुपया  लोगों
 को  राजे

 carat से  मिलना
 उस

 का  ब्याज भी  राज  तक  लाखों  में  हो
 यदि  उस

 रुपये  को  किसी

 अन्य  काम  में  लगाने  का  अवसर  प्राप्त  हो  गया  होता  ।  लेकिन  लोगों  को  रुपया  मिलता  नहीं  है
 ।  यह

 व्यापारिक  मामलों  का  रुपया  है
 ।

 सरकार  ने  राजे  महारानियों  को  जो  अधिकार  दे  रखें
 उन

 के  साथ

 मूझे  कोई  विरोध नहीं  है  ।  जब  तक  वे  हमारे  देवा  के  शासक  तब  तक  तो  उन  को  पुरे  अधिकार  प्राप्त

 थे
 शर

 ara  भी  हम  ने
 उन

 को  एक  तो  जो
 उन

 के  शासक  होने  की  हैसियत  से  अधिकार  थे  वे
 उन

 को
 दे  रखे  हैं  are  साथ  ही  साथ  साधारण  नागरिकों  को  जो  अधिकार  प्राप्त  उन  से  कहीं  प्रिक  दूसरे

 अधिकार
 भी

 उन
 को

 दे  रखे  नागरिक  की  हैसियत  से  वे  व्यापार करते  लेन  देन  करते
 डीपीएस

 करते  हूँ  या  प्राय  काम  करते  हैं  प्रौढ़  साधारण  नागरिक  की  भांति  रहते  हैं  तो  फिर  क्या  कारण

 है  कि  हमारे  साधारण  नागरिकों के  विरुद्ध  उन  को  एक  ऐसा  स्वत्व  अधिकार दिया  जाय
 या

 उन
 का  यह  श्रमिक  बना  रहे  जिस  से

 कि
 दूसरे  साधारण  नागरिकों  के  जो  अधिकार  हैं  वे

 छिन
 जायें

 और
 वे  लोग  अपनी  गाढ़ी  कमाई  को  वापस न  पा  सकें  श्र न  ही  न्याय  पाने

 के  लिये  अदालतों  की

 शरण
 ले

 सकें  या  इस  प्रकार  की  कोई  दूसरी  कार्यवाही  न  कर  सकें  |

 मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  विधि  के  विधान  में  तो  न्याय  है  लेकिन  विधि  मंत्रालय  के  विधान
 में

 न्याय  नहीं  है  ।  यह  बड़े  areas  की  बात  है  ।  यदि  विधि  मंत्रालय  इतनी  योग्यता  रखता  है
 तर

 गृह

 मंत्रालय  को  राय  दे  सकता  है  तो  क्या  कारण  है  कि  गृह-मंत्रालय इस  राय  को  नहीं  मानता  है  ?
 क्यों

 नहीं  सभी  मामलों में  उदारतापूर्वक  नागरिकों  को  इजाज़तें  दी  जाती  हैं  जिस  से  वे  अपनी  गाढ़ी  कमाई

 का  रुपया  प्राप्त  करने  के  लिये  न्यायालयों की  शरण  ले  अदालतों में में  जा  सकें  |

 में  मानता  g
 कि

 हमारे  मंत्री  महोदय  लोक  प्रिय  मंत्री  हैँ
 ।

 किन्तु  वे  भी
 तो

 सभी  मामलों  में  नहीं
 जा  पाते

 सभी  मामलों  पर  विचार  नहीं  कर  पाते  हैं
 ।

 राय  तो  सचिवालय  की  तरफ  से
 ही

 न  है
 atc उस  को  कितने  ही  ऐसे  मौके  मिलते  हैं  राजे  महाराजाओं  के  साथ  काम  करने  के  कौर  राजे  महाराजे
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 इस  तरह  से  वहां  से  अरपना  काम  निकलवा  केते  हैं
 ।  उन

 के  पास  भी  तरीके  होते  हैं  जिस  से  वे  अरपना

 eer  सीधा  करवा  सकते  हैं
 ।

 मैं  यह  लांछन  नहीं  लगाता
 कि

 कम में चारी  भ्रष्टाचार  में  फंसते  या  किसी

 और  बुराई  में  फंस  ते  लेकिन  मैं  यह  स्पष्ट  कह  देना  चाहता  हुं
 कि

 कुछ  ऐसी  बातें  होती  हैं  जिन  से  गृह

 मंत्रालय  में  प्रभाव  पड़ता  है  प्रौढ़  उस  प्रभाव  के  कारण  इजाजतें  नहीं  दी  जाती  हैं  या  मनमाने  ढ़ंग  से

 इजाज़तें दी  जाती  हैं  ।  जो  कोई  खुश  कर  लेता  उसको  तो  मुकदा  दायर  करने  की  इजाजत  मिल  जाती

 है पर  जो  खुश  नहीं  कर  पाता  है  उस  को  नहीं  मिलती  है
 ।  जो

 खुश  नहीं  कर  पाता  है  उस  के  मामले

 साल-दर-साल लकटते  रहते  हैं  इजाजत  नहीं  दी  जाती  है
 ।

 मैं  आपके  सामने  एक  मामला  रखना

 चाहता  हूं  श्र  वह  भीम  सेन  खोसला  का  है
 ।

 कपूरथला  के  महाराजा  ने  अपने  ्
 को

 बेचने  के  लिये

 के  साथ  बात  चीत  की  दौर  ये  बांड  एक  लाख  २५  हजार  के  थे  कौर  कहा  कि  तुम  इतने  रुपये  मुझे

 दे  दो  शर  म॑  कुछ  दिन  में  कोशिश  कर  के  बांड  श्राप  को, दे  दूंगा  ।
 भीम  सेन

 खोसला
 ने  एक  लाख

 R4  हजार  रुपया  उन्हें  दे  दिया  ।  इसी  प्रकार
 से  महाराजा ने  उसे  कहा

 कि  जार  हजार  रुपये

 के  कैश  सर्टिफिकेट  वे  भी  में  बेचना  चाहता  श्राप  रुपया  दे  दें  शर  उसने दे

 सदिया  ।  महाराजा ने  श्राज  तक  न  तो  उस  को  बांड  दिये  हैं  शर  न  हीਂ  कद  सर्टिफिकेट

 और  न  ही  यह  रुपया  उसे  वापिस  किया  gi  यह  सन्‌  QEYY FT कीਂ  बात  जब  इस

 व्यक्ति  ने  गह  मंत्रालय  को  फर्जी  दी
 कि

 हमको  इजाज़त  दी  जाए  कि  हम  महाराजा  के  विरुद्ध  सिविल

 दायर  कर  न्यायालय  में  जा  तो  मुझे  खेदपूर्ण  यह  कहना  पड़ता  हैं  कि  इजाजत

 देने  में  टालमटोल  होती  रही  तक  वह  इजाज़त  नहीं  मिली  हैं  ।  यह  उनको  कह  दिया  जाता  है

 कि  गह  मन्त्रालय  ने  इस  पर  सोच  विचार  किया हैं  श्र  वह  समझता  ह  कि  इजाजत  देना  मुनासिब

 हैं  ।  मैं  कहना  चाहता  हुं  कि  जब  उसका  रुपया  महाराजा  के  ऊपर  चढ़ा  प्रमाण  मौजूद  है

 कि  रुपया  महाराजा  ने  वापस  नहीं  किया  हैं  तो  क्या  कारण  है  कि  इजाज़त  नहीं  दी  जाती  हैं  न्यायालय  में
 जाने की  |  उल्टे  उन्हें  कह  दिया  जाता  हैं  कि  समझौता  कर  इतना  रुपया  लें  बाकी  न  मांगो  प्रौर

 इसी  तरह  की  दूसरी  बातें  कही  जाती  हूँ
 ।

 रसरी  तरफ  मुझे  विश्वस्त  सूत्रों  से  मालूम  garg
 कि

 मन्त्रालय  के  लोगों  ने  प्राइवेट  तौर  पर  से  कहा  कि  तुम  फिक्र  मत  परवा  मत  तुम्हारा

 कुछ  नहीं  बिगड़ने वाला  है  ।  इसका  अर्थ  यह  हुआ  कि  चूंकि  गह  मन्त्रालय  के  पास  इजाजत  देने

 की
 अधिकार  मौजूद  इसलिए  के  क  के  *.  *.

 उपाध्यक्ष
 महोदय  :  प्राइवेट  तौर  पर  की  गई  बात  आपके  पास  किस  तरह

 से
 पहुंच  गई

 ?

 शो  शो  ठाकुर  :
 सभा  में  गणपूर्ति  नहीं है  ।

 pores  महोदय  :  घंटी  ब  नाई  जा  रही  है--अरब  गणपूर्ति  है  ।

 श्री  म०  ला०  (Tz:  उपाध्यक्ष  मैं  यह  कह  रहा  था  कि  बहुत  से  ऐसे  उदाहरण भी

 हैँ  जिन  में  राजे  महाराजों  ने  व्यापार  में  बहुत  लेन-देन  किया  कौर  अन्य  ऐसे  कामों

 में  उन्होंने  साधारण  नागरिकों  का  सा  व्यवहार  किया  जिनमें  वे  पहले  नहीं  करते  थे  ।  जब  वे  किसी  देशी

 राज्य  के  शासक  थे  तब  वह  राज्य  की  सर्वोच्च  सत्ता  इसलिये  उनके  व्यापार  में  वान  का
 प्रदर

 नहीं

 भ्राता  लेकिन  अब  वह  साधारण  नागरिक  की  हैसियत  से  इस  तरह  के  व्यापारों  में  पाये  जाते  हैं
 ।

 देश  में  उनको  विशेषाधिकार दिये  गये  थे  ।  दूसरे  विशेषाधिकारों के  बारे  में  तो  मैँ  कुछ  नहीं  कहूंगा  |

 वे  बने  लेकिन  जब  वे  नये  किस्म  की  चीज  में  प्रवेश  करते  हैं  कौर  एक  साधारण  नागरिक  की  तरह  से

 व्यापार  में  प्रात  हैं  तो  उनमें  a  दूसरे  नागरिकों  में  भेदभाव  नहीं  होना  चाहिये
 ।

 श्राप  जानते  हैं  कि

 हमारे  राजे  महाराजा त्रों  को  वे  श्रमिक  दिये  गये  है
 जो  विदेशीਂ  राजाओं  को  प्राप्त  हैं  ।

 अंग्रेजी  में
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 श्री  म०  ato

 बताइये  कि  एक  देश  का  रहने  वाला  जो  भारतवर्ष  का  नागरिक  भी  उसे  विदेशी  नागरिक  के

 कार  दे  दिये  जायें  तो  क्या  यह  शोभा  की  बात  हैं  ।  फिर  भीਂ  मैं  केवल  एक  छोटी  सी  बात  के  लिये  यहां

 पर  विधेयक  प्रस्तुत  कर  रहा  हूं  ae  वह  यह  कि  सिविल  प्रीसीजोर  कोड  की  धारा
 ८७

 उठा
 ली

 जाय  .।  इस  में  किसी  भी  व्यक्ति  को  एक  शासक  के  चाहे  उसके  द्वारा  किसी  किस्म  का

 मुकदमा  चलाने  का  अधिकार  नहीं  है  |  मैं  चाहता  हूं  कि  यह  धारा  उठा  ली  जाय
 |

 एक

 हरण  मैंने  सामने  दूसरे  उदाहरण भी  हमारे  सामने  एक  उदाहरण  है  जावरा

 की  रियासत का  ।  जावरा  के  नवाब  साहब  ने  जायदाद  का  कुछ  हिस्सा  अपनी  बेगम  को  दिया
 ।

 उसमें एक  मकान  कौर  कुछ  कौर  जायदाद  थी  ।  जब  उनके  मरने  के  बाद  उनका  लड़का  पर

 बैठा  तो  उसने  मां  का  मकान  कौर  जायदाद  छीन  ली  वह  उसको  देना  नहीं  चाहता
 t

 कायदे  कानून  के  मू  ताजिक  भी  वह  बेगम  साहब  हीਂ  उसकी  हकदार  हैं  कौर  मालिक  हैं  |  लेकिन  चूंकि

 मुकदमा  चलाने  का  भ्रुघिकार  किसी  नागरिक  को  प्राप्त  नहीं  है  इसलिये  उसकी  विधवा  मां  भी  इस  बात

 का  कोई  उपाय  नहीं  पा  सकती  जिससे  वह  जायदाद  उसको  मिल  जाय  ।  अराज  उसका  पति  नहीं

 वह  बेवा  की  हैसियत से  है  ।  उसके  पास  कोई  साधन  नहीं  है  कि  वह  दूसरा  मकान  बनवा  सके  दौर

 जीवन  यापन  का  दूसरा  साधन  पा  सके  ।  ऐसी  उसकीਂ  हालत  है  ।  नगर  रियासत  का  शासक  उसके  साथ

 अन्याय करता  है  तो  गृह  मन्त्रालय  उसको  इजाजत  नहीं  देता  है  मुकदमा  चलाने  की  ।  न  उसकी  जायदाद

 ही  दिलाता  है  कौर  न  कोई  इन्तजाम  ही  करता  है  ।  तो  फिर  आखिर  उसका  क्या  होगा  ?  इससे यह  होगा

 कि  हम  अपने  नागरिकों  को  उनके  अधिकारों  से  वंचित  रखते  हैं  जो  कि  साधारणतया  संविधान  के

 द्वारा  उनको  मिल  चुके  हैं  ।  यह  संविधान  की  उपेक्षा  है  कौर  उसी  की  एक  धारा  की  में  हम

 नागरिक  अधिकार  को  खत्म  कर  दें  यह  हमें  शोभा  नहीं  देता  ।  मैं  सदन  का  ध्यान  इस  तरफ  आकर्षित

 करना  चाहता  हूं  ।  एक  दूसरा  किस्सा  बिलासपुर  के  महाराज  का  हैं  ।  एक  बुढ़िया ने  कोई  ३०  हजार की

 रकम  महाराज  बिलासपुर  के  पास  जमा  की  थी  ।  जब  वह  नौजवानी  में  उसका  राज  था

 उसका  विश्वास  था
 कि

 वह  उसे  मिल  जायगी जैसे  पहले  |: अ  करता
 था  ।

 लेकिन  रियासत  खत्म  हो  गई
 |

 कहतें  हैं  कि  राजा  साहब  बुढ़िया  का  रुपया  नहीं  देना  चाहते  हैं  |  वेबा  बुड्ढी चल  फिर  नहीं

 सकती  खाने  पीने  कौर  जीवनयापन  का  जरिया  नहीं  है  ।  राजा  साहब  देने  से  इंकार  करते  उसके

 पास  इतने  साधन  नहीं  हैं  कि  वह  उस  रुपये  को  प्राप्त  कर  सके या  प्रश्न  खाने  पीने  का  प्रबन्ध  कर

 सके
 ।

 गुह  मन्त्रालय  की  भ्र  से  उसको  भी  इजाजत  नहीं  मिल  रही  है  कि  se  मुकदमा  चला  सके  प्रौढ़

 जायदाद  को  प्राप्त  कर  सके  |  इस  किस्म  के  बहुत  से  उदाहरण  मैँ  सदन  के  सामने  रख  सकता

 लेकिन मैं  बहुत  से  उदाहरण  रख  कर  सदन  का  समय  नहीं  लेना  चाहता  ।  लेकिन  सदन  इस  बात  को

 समझ  ले  कि  वास्तव  में  जो  हमारी  शिकायत  है  वह  सच्ची  शिकायत  है  ।  इसमें  कोई  ऐसी  बात  नहीं  है
 कि

 ot  हम  कोई  बहुत  बड़ा  अधिकार  मांग  रहे  हें  या  कोई  बहुत  बड़े  स्वत्व  की  मांग  कर  रहे  हैं  ।

 श्राप इस  को  ठंडे  दिल  से  सोचिये  कौर इस  विधेयक  को  स्वीकार  कीजिये
 ।  में  भ्रामक  सुचना  में

 यह  लाना  चाहता  हूं  कि  इस  विधेयक  को  चलते  चलते  करीब  साल  भर  हो  गया  हैँ  ।  इस  पर  विचार

 चलता  ही  रहता  |  जबतक  विधि  मन्त्रालय  की  राय  नहीं  थी  तब  तक  हमसे  यह  कहा  गया  कि  हम  इसमें

 राय  नहीं  ले  पाये  इस  पर  ठीक  तरह  से  विचार  नहीं  हो  पाया  कौर  इस  कारण  वह  मुल्तवी

 होता  गया  |  एक  समय  किसी  शर  कारण  से  इस  विधेयक
 पर

 विचार  इस  सदन  में  मुल्तवी  हो  गया  झर

 area  बहुत  दिनों  के  बाद  फिर  ara  हैँ  ।  मैँ  सोचता  था  कि  हमारे  मन्त्री  जी  इस  विषय  में  काफी  सोच

 विचार  कर  चुके  हैं
 ।

 लेकिन  गृह  मंत्रालय के  मन्त्री  श्री  दातार  ने  बतलाया
 कि

 वह  aa  इस  मामले में

 तैयार  नहीं  हैं  प्रौढ़  वह  मेरा  बिल  अभी  देख  नहीं  पाये  इस  कारण  वह  इस  मामले  में  कुछ  नहीं

 कह  सकते राज  हमारे  विधि  मन्त्रालय  के  उप मन्त्री  कहते  हैं  कि  वे  इस  बात  से  राजी  हैं  कौर  इस
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 को  गहराई  से  कौर  अच्छी  तरह  से  समझते  हैं
 ।

 लेकिन  उनके  सामने  कुछ  कठिनाइयां  हैं  ate  वे
 ऐसी

 हैं
 कि

 सेक्रेट  रिलेट  की  तरफ  से  नोट  जाता  है  तैयार  जिसे  ब्रीफ  कह  सकते  हैं

 उपाध्यक्ष  महोदय  यह  बातें  श्राप  क्यों  कहते
 य  उनको ही  कहने  दीजिये  जब  उनका

 समय  |  ।  श्राप  उनकी  कठिनाइयों  की  चर्चा  क्यों  करते  हैँ
 ?

 श्री म०  ला०  द्विवेदी  :  मैं  इसलिये  कह  रहा  हूं  कि  सब  को  पता
 चल

 जाय
 म  चाहता हू

 कि  सदन  समझ  ले  कि  असलियत  क्या  हूं
 ।

 ~

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  तरह  आपको  नहीं  कहना  यह  उन्होंने  wast
 विश्वास  में

 लेकर कहा  है

 श्री  Ho  ला०  द्विवेदी  उन्होंने तो  नहीं  कहा  लेकिन  मुझे  मालूम  हो  गया  है
 ।

 वे

 ~
 उपाध्यक्ष  महोदय :  बात

 तो
 उन्हीं  के  बारे  में  है  भेद  किसी  ने  भी  दिया  हो  ।

 श्री स०  to  द्विवेदी  :  सदन  के  सदस्यों का  कर्तव्य  है  कि  वे  भेद की  बातें  यहां  लायें  और  सरकार

 को  ठीक  तरह  से  चलाने  का  प्रयत्न  करें  |  यह  हमारे  स्वत्व  की  बात  है  कि  हम  कहां  से  पता  लगात  हैं

 और  अपने  देश  की  जनता  तौर  देश  के  नागरिकों  के  सामने  लाने  की  कोशिश  करते  हैं  ।  मेरे  ख्याल  में

 इससे  प्रसन्न  होना  उपाध्यक्ष  महोदय  |  यह  कार्य  सरकार  का  है  कि  वह  जांच  करे  प्रौढ़

 शरीर  किसी  ने  गलती की  है  तो  उसे  सजा  लेकिन  सभी  बातों  पर  टालमटोल  करना  उचित  नहीं है  ।

 न्याय  की  बातों  पर  हमारी  सरकार  को  जल्दी  विचार  करना  चाहिये  क्योंकि  हमने  इस  देश  में  बार  बार

 कहा हू  कि  हम  एक
 समाजवादी

 ढांचा
 स्थापित

 करना  चाहते  हमने  बार  बार  कहा  है
 कि

 हम  नागरिकों

 को  बराबरी  के  अधिकार  देना  चाहते  हँ  ।  हमने  बार  बार  कहा  है  कि  हम  एक  ऊंचे  किस्म  की  सत्ता

 स्थापित करना  राहत  ह
 ।

 में  यह  बात  बारम्बार  कहना  चाहता  हूं  कि  बारम्बार  इस  विषय  को  सदन

 में  लाये  जाने  पर  प्रौढ़  इस  बात  का  खुलासा  होने  पर  भी  इसमें  टालमटोल  की  जा  रही  है  भ्र ौर

 इस  सम्बन्ध  में  उचित  निर्णय  नहीं  लिया  जा  रहा  है  ।  श्री  गया  है  कि  इस  पर  अच्छी  तरह  से

 गौर  किया  जाय  पौर  इस  मसले  को  टाला  न  जाय  |  हमें  विश्वास  हो  सके  कि  लोगों  को  न्याय

 मिलेगा  तो  कोई  नहीं  जेसा  है  कानन  वैसा  ही  बना  रहे  ।  हमें  इस  बात  पर  भी  कोई  आपत्ति  नहीं

 है
 कि  जो

 अघिकार  गृह  मन्त्रालय  के  पास  है
 जो  कि

 इसको  डील  करता  कि इज़्ज़त दी  जाय  या  नहीं

 वह  उसके  पास  रहे  यदि  यह  भ्र धि कार  के  पास  जाय  कि  वह  परमिशन  दे  कि  मुकदमा  दायर

 किया  जा  सकता  है  या  नहीं  ।  कोई  भी  इजलास  इसकी  तय  करे  तो  इसमें  भी  मुझे  कोई  नहीं  हैं

 क्योंकि  न्यायालय  में  जाकर  कम  से  कम  न्याय  तो  हो  सकेगा  ।  मझे  इस  बात  पर  श्रापत्ति  नहीं  है  कि

 हमारे  शासकों  के  प्राधिकार  बने  क्योंकि  बहुत  से  शासक  तो  अच्छे  हैं  पौर  हमें  उनसे  कोई

 शिकायत नहीं  वह  किसी  का  भी  रुपया  वापस  कर  देते  हैं  ।  लेकिन  कुछ  ऐसे  हैं  जो  at
 इस

 afer

 कार  का  दुरुपयोग  कर  रहे  हैं  ।  मुझे  शिकायत  उनसे  है  |  सबसे  नहीं  है  ।  तो  आवश्यकता इस  बात  की  हूं

 कि  यह  श्रमिक  कम  से  कम  न्यायालयों  को  दे  दिया  जाय  कि  जो  दूखी  areal  जिसका  रुपया  नहीं

 मिल  सका  है  श्रगर  वह  न्यायालय  को  फर्जी  दे  कि  उसको  म  कदम  चलाने  की  इजाजत  दे  दी  जाय
 तो

 न्यायालय उस  की  जांच  पड़  ताल  कर  के  फैसला  करे  ।  मुझे  sar  है  कि  इस  प्रकार  सबको  न्याय
 मिल

 इन  शब्दों केसाथ के  साथ  म  सदन  से  करता  हुं  कि  वह  इस  विधेयक  को  स्वीकार  करे
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 प्रस्ताव  प्रस्तुत
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 पंडित  ज्वा०  प्र०  ज्योतिषी  :
 उपाध्यक्ष  यह  बिल  जो  पेश  हूरो  मैं  उस

 का

 हृदय  से  स्वागत करता  हूं
 ।

 हम  ने  निश्चित  रूप  से  इस  देश  में  एक  समाजवादी  व्यवस्था  से  सम्बद्ध

 सरकार  स्थापित  करने  का  संकल्प  किया  है  ate  इस  दिशा  में  यह  देश  प्रगति  भी  कर  रहा  है  ।  जब

 राजकीय  व्यवस्था  भंग  की  गई  इस  देश  में  तब  कुछ  ऐसी  स्थितियां  हो  सकती  हैं  जिन  के  कारण  हम  ने

 राजाओं  को  कुछ  सहूलियत  इस  लिये  दीं  कि  वे  श्रनिवायं  लिटिगेशन  में  न  उलझ  जायें  ।  विधि  मंत्रालय

 पर  इस  बात  का  शभ्रधिकार  रखा  जरूर  गया  है  कि  वह  यह  निर्णय  करे  कि  अब  किसी  राजा  के

 खिलाफ  मुकदमे  की  कारवाई  हो  सकतीਂ  है  या  नहीं  ।  लेकिन  इस  प्रगतिशील  राज्य  के  अन्दर  मैं  नहीं

 समझता  कि  बहुत  अधिक  देर  तक  इस  तरह  के  संरक्षण  को  कायम  रखना  चाहिए  ।  इस  देश  के

 जो  भीਂ  आदमी  रहते  हैं  उनमें  हम  किसी  किस्म  के  भेदभाव  को  बरदाइत  करने  के  लिए  तैयार नहीं  हैं  ।

 हम  चाहते  हैं  कि  चाहे  कोई  राजा  महाराजा  हो  या  कोई  इस  देश  का  नागरिक  हो  सब  कानून  की

 दृष्टि  में  बराबर  होने  चाहिएं
 ।

 इस  देश  में  किसी  किस्म  के  भेदभाव
 की

 बात
 न

 इसके  लिए

 जरूरी  है  कि  किसी  भी  तबके  को  विशेषाधिकार  या  विशेष  प्रकार  के  संरक्षण
 न

 दिये
 कम  से  कम

 शहज़ोर  तबके  को  तो  न  दिये  जायें  |  जरगर  कोई  कमजोर  तबका  है  तो  उसको  संरक्षण  दिया  जा

 सकता  है  लेकिन  राजे  महाराजे  तो  कमजोर  तबके  में  नहीं  हैं  ।  उनकी  स्थिति  तो  हमारे  देश  के

 कोटि  कोटि  मानव  समाज  से  बहुत  प्रगति  है  ।  ऐसी  स्थिति  में  मैं  यह  नहीं  समझ  सकता  कि

 कोई  उस  तबके  में  से  गलती  करे  तो  वह  उसके  लिए  कोर्ट  के  सामने  क्यों  न  ऐसी  व्यवस्था

 हमारे  कानून  में  क्यों  हो  ।  जो  उन्हें  यह  संरक्षण  दे  रहा  है  उस  को  मैं  राज  के

 दील  देश  की  स्थिति  में  प्रनुपपुक्त भ्छ्  कौर  अनावश्यक  समझता  हूं  ।  हमारे  साथी  ने  सदन  के  सामने  जो

 वाकयात  पेश  किये  वे  हमारे  हृदय  पर  चोट  पहुंचाने  वाले  |  |  विधि  मंत्रालय  में  झर  कौर  कहीं  भी

 लोग  कुंडली  सारे  बैठे  रहें  कौर  राजा  महाराजाश्रों  को  अनावश्यक  प्रोटेक्शन  दें  यह  हमारे  शासन  के

 ऊपर  एक  बड़ी  कड़ी  टीका  है  ।  मैँ  समझता  हुं  कि  शासकों  को  इस  विषय  में  सजग  होना  चाहिए  कि

 हमारे  सेक्रेटरियों  के  आदमी  इस  तरह  के  अनावश्यक  प्रोटेक्शन  न  दें  ।  यह  जो  विधेयक के  रूप  में

 संशोधन  पेश  किया  गया  है  इसे  बहुत  मौजूं  समझता  हुं  शौर  इसका  मीथेन  करता  हूं

 श्री  जयपाल  सिंह  पद्चिम--रक्षित--श्रतुसुचित  :  मैं  इस  विधेयक

 का  विरोध करता  हुं  ।  इसका  मुख्य  कारण  यह  है  कि  इससे  हमारे  वे  वचन  भंग  होते  हैं  जो  हमने

 उन  ५००  व्यक्तियों  को  दिये  थे  जिनके  सहयोग  के  कारण  स्वतंत्रता  प्राप्ति  में  सरलता  हुई  ।

 निसंदेह  हम  समाजवादी  ढांचे  का  समाज  बनाने  का  दम  भरते  हैँ  तथापि  अधिकांश  हम  दातें  ही  करते

 रहते  हैं  प्रौढ़  कुछ  ठोस  कार्य  नहीं  कर  पाते  हैं  ।  तथापि  मैँ  यहां  राजा  लोगों  का  पक्ष  नहीं  ले  रहा  हूं
 ।

 मेरा  मत  निसंदेह  यह  है  के  उन्होंने  स्वतंत्रता  के  लिए  wed  को  मिटा  दिया  ।  यदि  उनका  सहयोग

 प्राप्त  न  होता  तो  भारत  का  स्वतंत्र  होना  कठिन  था  ।  यदि  स्वयं  सरदार  वल्लभभाई  पटेल  राज  जीवित

 होते तो  कदाचित  माननीय  सदस्य  इस  प्रकार  के  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  का  साहस  नहीं  कर

 सकते  थे  ।  मेरे  विचार  से  यह  कोई  महत्वपूर्ण  मामला  भी  नहीं  है  मोटे  तौर  पर  यह  मामला

 ५००  व्यक्तियों  से  सम्बन्ध  रखता  है  निरसंदेह  उन्हें  कुछ  विशेषाधिकार  दिये  गये  हैं  लेकिन  यह  बात

 केवल  राजाओं  पर  ही  लागू  नहीं  होती  द्न्य  लोगों  को  भी  हमारे  संविधान  में  विशेषाधिकार  दिये

 गये  मेरे  विचार  से  बहुत  से  राजा  लोग  स्वयं  इस  विशेषाधिकार  का  उपयोग  नहीं  करेंगे  ।

 यदि  समाजवादीਂ  प्रकार  का  समाज  बनाना  चाहते  तो  पहिले  श्राप  अल्पमत  वालों  को

 उनके  ग्रन्थकार  दीजिये  ।  जब  तक

 एसा
 नहीं  करेंगे

 सच्चा  लोकतंत्र  स्थापित  नहीं  हो  सकता है

 sift  में
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 हम  उन  लोगों  की  अवहेलना  कर  रहे  हैं  तभी  यह  विधेयक  प्रस्तुत  किया  गया  वस्तुतः

 ००५ उन्हं  शासक  कहना  ही  गलत  फिर  यह  कहा  गया  कि  यह  विधेयक  उनके  निजी  सौदों  से  सम्बन्ध

 wea  है  ।  भला  मेरे  माननीय  मित्र  इन  सौदों  को  निजी  किस  प्रकार  कह  सकते  हैं  जब
 कि

 वे
 संविधि

 के  इन्दर हूँ  ।

 हम  निजी  थैलियों  इत्यादि  की  बातें  करते  हैं  परन्तु  हम  भूल  जाते  हैं  कि  हम  स्वयं  संसद

 सदस्य  होने  के  नाते  कुछ  विशेषाधिकारों की  मांग  करते  हैं
 ।

 यदि  राजाओं  से  हम  ने  कुछ  विशेषाधिकारों

 का  वायदा  किया  है  तो  कुछ  समय  के  लिए  हमें  उन्हें  यह  रियायत  देनी  ही  चाहिए
 ।

 हमें  उदार  होना

 चाहिये इन  ५००  राजाओं  को  भूल  जाना  चाहिए  लेकिन  उनके  इन  विशेषाधिकारों  को  रहने

 दिया  जाना  चाहिये  ।  जब  हम  ने  एक  वचन  दिया  है  तो  उसे  निभाना  चाहिये  ।  इन  शब्दों से  मैं  इस

 विधेयक  का  कड़ा  विरोध  करता  हूं  ।

 पत्नी  पो ०  ब०  ठाकुर :  म  इस  विधान  का  स्वागत  करता  परन्तु  मैं  इस  बात  पर  जोर

 दगा
 कि

 इसे  जम्मू  और  काश्मीर  राज्य  पर  भी  लागू  किया  जाना  चाहिए
 ।

 जब  वह  भारत  का  रंग

 है  तो  यह  भेदभाव क्यों  ?  राजा  महाराजाओं  को  जो  विशेषाधिकार  थे  उसका  कारण  ७५  सरकार

 थी  ।  सब  रियासतें उसके  अधीन  थीं  ।  परन्तु  wa  तो  वे  रियासतें  समाप्त  हो  गयीं  कौर  राजा  लोग

 उसी  प्रकार  से  भारत  के  सामान्य  नागरिक  हैं  जिस  प्रकार  की  eg  सामान्य  नागरिक  उन्हें

 विधि  से  मुक्त  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।  यदि  ऐसा  किया  गया  तो  यह  संविधान  के  आधारभूत

 अधिकारों  के  विरुद्ध  होगा  ।  मेरे  विचार  में  इन  और  महाराजाओं  के  कोई  विशेषाधिकार

 नहीं  होने  चाहिएं  इन्हें  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  की  परिधि  से  परे  नहीं  रखा  जाना  चाहिए  |

 श्री  पदस  देव  :
 उपाध्यक्ष  gy  १९४७ को  रात  के  १२  बजे  से  पहले

 हिन्दुस्तान के  ५६३  राज्य  थे  ।  उसके  बाद  ५६२  राज्य  यहां  रहे  ।  यह  ख्याल  करते  हुएं  कि  वे  भी

 अपनी  परम्परा  को  कायम  भारत  सरकार  ने  उनको  सब  प्रकार  की  सुरक्षा  नेव

 वगेरह  ।  उसके  लिए  मैं  समझता  हुं  कि  किसी  को  भी  उस  वक्‍त  कोई  ज्यादा  अफ़सोस

 नहीं  हगा  था  ।  किन्तु  उसके  पश्चात  हमने  झपना  कांस्टीट्यूशनल  बनाया  आर  तब  प्रशन  उठा  कि

 tA  लोगों  के  लिए  भारत  सरकार  के  कोष  से  करोड़ों  रुपया  जाता  उनको  भी  इलैकशन  में  खड़े

 होने का  अ्रधिकार  मिलना  चाहिए  या  नहीं
 ।

 निश्चय  gar  कि  वे  भी  दूसरे  नागरिकों  की  भांति

 भारत  के  नागरिक  हैं  ।  अन्य  नागरिकों  की  भांति  उनको  भी  इन  सब  मामलों  में  समानता  का  अधिकार

 मिला gar  है  ।  उसके  पश्चात  हमारे  यहां  के  ५६२  मतलब  राजयों  ने  अपनी  पूंजी  बढ़ाने  के  लिए

 व्यापार  नौकरियों  में  तथा  दूसरे  क्षेत्रों  में  भाग  लेना  शुरू  किया  राजकीय  पुराना  ठाठ  बाठ

 सब  का  सब  छोड़  दिया  |  इसके  बारे  में  मैं  कुछ  धिक  नहीं  कहना  चाहता  हूं  लेकिन  यही  कहना

 चाहता  हुं  कि  यह  बात  दुरुस्त  ही  थी  कि  जब  सब  एक  ही  सतह  पर  एक  तरह  के  नागरिक  तो

 कोई  कारण  नहीं  कि  बिना  किसी  लाइसेंस  के  भ्रनगिनत  शस्त्रास्त्र  उनके  पास  रहें  या  दूसरी  चीजें  रहें

 या  जागीरों  से  थोड़ा  सा  रुपया  इंजैकशन  लड़ने  के  लिए  देश  का  उसी  तरह  से  खर्च  ये  सब

 ऐसी  ta  हैं  जिन  पर  विचार  होना  चाहिए ।

 मेरे  एक  माननीय मित्र  ने  कहा  है  कि  मगर  सरदार  पटेल  होते  तो  उनके  सामने  किसी  की  जुर्रत

 न
 होती  कि  इस  किस्म  का  बिल  ला  सके  ।  मेरा  विश्वास  है  कि  मगर  सरदार  पटेल  जिन्दा  होते तो

 शायद  इस  किस्म  की  बहुत  सारी  चीजें
 न

 होतीं  प्रौढ़  पुराने  निशान  कभी  के  सीट  गये  होते  ्  जो
 अशान्ति  करने  वाली  प्रौढ़  लोगों  में  असन्तोष  पैदा  करने  वाली  बातें  वे  भी  कभी  की  खत्म  हो  गई

 होतीं
 ।

 लेकिन
 वहू

 तो  भूत  की  बात  की  नहीं  ।

 wal  में
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 मुझे  है  कि  एक  माननीय  सदस्य  ने  यह  कहा  कि  दुश्मनी  की  वजह  से  इस  विधेयक  को

 लाया  गया  है  ।  यह  भी  कहा  गया  है  कि  बेचारे  रूल्स  को  जीने  का  भ्र धि कार  तो  रहना  ही  चाहिए
 ।

 मैँ  कहना  चाहता  हूं  कि  यहां  जागीरें  छीनने  का  सवाल  तो  नहीं  है  ।  यहां  पर  तो  सवाल  यह  है
 कि

 जब  वे  साधारण  नागरिकों  के  साथ  रहते  कारोबार  करते  व्यापार  में  हिस्सा  लेते  हैं प्र ौर  न्य

 प्रकार  का  लेनदेन  करते  हैं  तो  नगर  कल  कोई  इस  तरह  की  बात  हो  जाती  है  कि  किसी  को  पैसा  नहीं

 मिलता  या  कोई  कौर  गलती  वे  करते  तो  उनके  विरुद्ध  मुकदमा  चलाने  का  अधिकार  तो  साधारण

 नागरिकों को  मिलना  ही  चाहिए  ।  मेरा  यह  पूरा  विश्वास  है  कौर  न्याय  इस  बात  की  मांग  भी  करता

 है  कि  जो  देश  का  कानून  है  वह  तो  सब  के  लिए  बराबर  ही  होना  चाहिए  ।  श्राप  चाहें  तो  राजाओं

 को  जो  खर्चा  इस  वक्  दे  रहे  उससे  अधिक  दे  महल  दे  भ्रमणी  भ्रच्छी  बिल्डिंग्स
 जो

 बन  रही  या  बन  गई  उनमें  से  उनको  कोई  बिल्डिंग्स  दे  दें  जिन  के  पास  नहीं  लेकिन  जहां  तक

 कानून  का  ताल्लुक  है  वह  सब  के  लिए  समान  होना  चाहिए  ।  जब  वे  लोगों  के  साथ  रहते
 जीते

 खाते  पीते  तो  कोई  कोई  गलतियां  भी  कर  सकते  हैं  शौर  उन  भूलों  भ्र ौर  गलतियों  के

 लिए  जो  न्यायालय  है  वह  सब  की  पहुंच  मैं  होना  जो  चाहे  न्यायालय  में  किसी  के
 विरुद्ध

 शिकायत ले  कर  जां  सकता  इसकी  इजाजत  होनी  चाहिये  ।  हर  एक  को  ४

 तकलीफ  हर  एक  व्यक्ति  के  विरुद्ध  जोकि  दोषाधिकारी  न्यायालय  में  ले  जाने  का  पुरा  पूरा  अधिकार

 होना  चाहिए ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  माननीय Ho  ला ०  द्विवेदी  जी  ने  जो  विधेयक  यहां  प्रस्तुत  किया

 ag  बहुत  ही  सामयिक  बहुत  जरूरी  है  कौर  देश  के  हित  में  इसलिए  उसे
 अवश्यमेव  स्वीकार

 किया  जाना  चाहिय े।

 श्री  जयपाल सिंह  :  उपाध्यक्ष  मैं  एक  बात  कहना  चाहता  हूं
 ।

 मेरे  कहने  का  मतलब

 यह  नहीं  था  कि  न्यायालय  के  सामने  सब  बराबर  न  हों  ।  मेरे  कहने  का  मतलब  केवल  इतना  था  किः

 इन  लोगों
 की  गिनती  कोई  ज्यादा  नहीं  है  श्र  जो  ज़बान  उन  को  दी  गई  जो

 अधिकार
 एक  बार

 दिये  गये  उनको  हमें  कायम  रखना  अपनी  जबान  पर  कायम  रहना
 चाहिए

 ।

 श्री सिंहासन fag  :  उपाध्यक्ष  जो  विधेयक  यहां  पर  रखा  गया  इस

 पर  बहुत  ज्यादा  वाद  विवाद  की  आवश्यकता  मालूम  नहीं  देती  है  ।  मेरे  विचार  में  इस  विधेयक  का  रूप

 थोड़ा  सा  बदला  हुमा  तो  वाद  विवाद  की  नौबत  ही  न  at  ।  मआश  करता  हूं  कि

 मेंट  इस  में  कुछ  सुधार  कर  के  इस  को  स्वीकार  कर  लेगी  |

 जो  धारा
 ८७

 है  उस  को  इस  विधेयक  की  रू  से  निकाल  देने  से  जो  कुछ  दिक्कतें

 उन  को  तो  मेरे  भाई  जयपाल  सिंह  जी  ने  आपके  सामने रख  दिया  है  ।  उन्होंने  ठीक  ही  कहा  है  कि  इस

 का  मतलब  दिये  गये  वादों  से  पीछे  जाना  होगा  ।  वादा  तो  दे  दिया  वह  कब  तक  चालू  रहे

 सोचने
 की

 बात  waar  है
 ।

 साथ  ही  साथ  जो  वादा  देने  वाला  था  जब  वह  जिन्दा  था  शायद  उसी
 के

 समय  में  दफा
 ow  भी

 बनी  थी  ।  इस  वास्ते  जब  वह  बनी  तो  खूब  समझ  बूझ  ही  बनी  थी  ।

 चन्द  सूरतों  में  ही  उन  को  राहत  दी  गई  थी  प्रौढ़  यह  कहा  गया  था  कि  तौर  पर  उन  अदालतों

 में  घसीटा  न  जाय  झर  जब  तक  केद्रीय  सरकार  समझ  न  ले  कि  उन  का  के  सामने  जाना

 जरूरी  है  जब  तक  उन  को  अदालतों  में  न  ले  जाया  जाय  |

 माननीय  म०  ला०  द्विवेदी  जी  ने  जो  कारण  sed  विधेयक  को  उपस्थित  करते  समय  थ  ५ गये

 उस  में  उन्होंने  कहा  है  कि  मूल  कारण  यह  है  कि  आजकल  बहुत  से  दावे  राजाओं  के  खिलाफ  लोग
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 करना  चाहते  हैं  |  उन्होंने  कहा  है  कि  साधारण  नागरिक  की  हैसियत  से  कोई  राजा  तजारत  करता

 है  पैसे  का  लेन  देन  करता  ऐसी  प्रवीण  में  नगर  उसको  किसी  राजा  के  खिलाफ  दावा  करना

 तो  बड़ी  दिक्कतें  पेश  जाती  रास्ते  में  बहुत  सी  रुकावटें  पेश  oe  जो  नियम

 इस  को  बदल  दिया  जाना  चाहिये  शर  यह  जो  धारा  इसको  निकाल  दिया  जाना  चाहिये  ताकि

 श्राम  नागरिक  की  तरफ  से  किसी  राजा  महाराजा  के  खिलाफ  दावा  हो  सके  ।  उन  की  AS  बात  तो

 सही  प्रतीत  होती  है  ५  जगह  पर  ।  लेकिन  साथ  ही  साथ  गवर्नमेंट  की  तरफ  से  उनको  यह  भ्राइवासन

 मिला  gat  है  कि  उन  के  कुछ  प्रिवेलेजिज़  जिन  को  छीना  नहीं  जायगा  ।  मैं
 श्राप

 को  बतलाना

 चाहता  हुं  कि  दफा  ८६  के  प्रकार  ag  साफ  लिखा  sar  है  कि  जहां  कहीं  तजारत  की  बात  होहो  पर

 परमिशन  दे  दी  जायेगी  ।  उसमें  कहा  गया  है  कि  इन  हालात  को  छोड़  कर  बाकियों  में  परमिशन

 नहीं  दी  जायगी  ।  दफा  ८६  की  सब-क्लास  २  के  भाग  के  भ्रन्तर्गत  कु  द  झवस्थाग्रों  में  केन्द्रीय

 सरकार  परमिशन दे  सकती  है  ।

 श्रीम
 ०

 ato  द्विवेदी  :  नहीं  दी  जा  रही  यही  तो  शिकायत  है  ।

 श्री  सिंहासन  सिंह
 :

 जरगर  दी  नहीं  जा  रही  तो  वह  देखना  तो  इस  समय  केन्द्रीय  सरकार

 का  काम  है  ।  लेकिन  उसे  इन  हालात  में  परमिशन  देनी  चाहिये  ।

 दूसरी  बात  यह  है
 कि

 जहां  पर  रूलसे  ने  भ्रपने  भ्र घि कारों  को  ही  छोड़  दिया  है  प्रकट  रूप

 में  या  किसी  कौर  रूप  वहां  पर  तो  इजाज़त  न  मिलने  का  सवाल  ही  पैदा  नहीं  होता  है  ।  मैँ  उम्मीद

 करूंगा  कि  जब  सारा  राज्य  उन  का  चला  शासन  चला  तो  इस  एक  छोटे  से  अ्रधिकार  के

 लिये  वे  बहुत  ज्यादा  लालायित  भी  नहीं  होंगे  site  समय  art  कि  वे  खुद  ही  इस  अधिकार  को

 भी
 छोड़  देंगे

 ।
 यहां  पर  वे  साधारण  नागरिक  के  नाते  बैठे  हुए  कोई  ज्यादा  fraser  भी  उन

 के  नहीं

 तो  फिर  कोर्ट  के  सामने  भी  वे  कोई  प्रिविलेज  नहीं  चाहेंगे  ।  लेकिन  यह  थोड़ा  सा  डर  रहता  है  कि

 प्रतिशोध  की  भावना  भी  at  सकती  है  are  उस  के  लिये  थोड़ा  सा  प्रोटैक्शन  रहना  चाहिये  कौर  उस

 प्रोटैक्शन  की  श्राप  में  उन  को  सुविधायें  मिली  हुई  हैं  ।

 में  समझता  हूं  कि  नगर  इस  बिल  को  गवर्नमेंट  इस  तरह  से  बदल  दे  तो  यह  अच्छा  रहेगा  |  यहां

 पर  जहां  सेंट्रल  गवर्नमेंट  का  तड़  पाया  है  दफा  ८६  सब-क्लॉज २  के  उस  की  जगह  पर  कोर्ट  कर

 दिया  जाना  चाहिय े।  कोर्ट  के  सामने  डिसक्रिशन at  कि  नगर वह  समझे कि  वह  ऐसे  मामलों

 में  दावा  हो  सकता  हैँ  अदालत  के  प्रकार  पौर  मामला  तजारत  का  है  तो  वह  उस  को  दायर  करने  की

 इजाज़त दे  दे  ।  इस  का  मतलब  यह  होगा  कि  क्लू  गवर्नमेंट  के  पास  ara  में  जो  दिक्कत  होती

 अधिक  खर्चा  होता  वह  खत्म  हो  जायगा  ।  अरब  साधारण  नागरिक  दावा  दाखिल करेगा  प्रौढ़  साथ

 ही  साथ  परमिशन  के  लिये  भी  दरख्वास्त  देगा  कौर  बतायेगा  कि  दावा  इस  नेचर  का  हैं  कि  भ्र दा लत  में

 जा  सकता  फिर  भ्रदालत  चाहे  तो  इस  की  इजाजत  दे  दे  कौर  चाहे  तो  न  दे  ।  तो  दफा  ८७बी  का

 इलाज  अगर  छोड़  दिया  जाय  कौर  क़ाईदा  के  लिये  अ्रदालत  को  यह  प्रतिकार  दे  दिया  जहां  पर

 कि
 आपने  भूतपूर्व  शासकों  का  सवाल  रक्खा  तो  मैं  समझता  हूं  कि  ठीक  रहेगा

 ।
 प्रोमो  के  लिये

 तो  ने  दफा  ८५  प्रौर  ८६  रक्खा  है  लेकिन  दफा  ८७  के  द्वारा  हम  ने  पुराने  राजा नन  को  कुछ

 अधिकार  दिया  है  ।  तो  या  तो  are  दफा  ८७  बी  को  हटा  दें  या  फिर  उस  को  प्रति  कर  दें  ।  जहां  पर

 सेन्ट्रल  गवर्नमेंट  शब्द  आप  है  उन  की  जगहपर  ड्राप  कोर्ट  कर  दें  तो  कोई  हानि  नहीं  हैं  ।  ऐसा  कर

 देने  से  कायद  हमारे  द्विवेदी  जी  का  मतलब  भी  हल  हो  जायेगा  शर  दूसरों  की  दिक्कतें  भी  हल  हो

 जायेंगी  |  हमारे  वादे  में  भी  कोई  गड़बड़ी  नहीं  पड़ेगी  प्रौढ़  वह  ज्यों  कां  यों  सही  रास्ते  पर  चलता

 रहेगा  ।
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 श्री  सिंहासन

 इन शब्दों  के  साथ  मैँ  गवर्नमेंट  से  उम्मीद  करूंगा  कि  वह  बिल  जल्दी  से  जल्दी  पेदा  कर  दें  या  इस

 में  ही  किसी  संशोधन  को  मान  लें  ताकि  यह  चीज  हो  जाय  दौर  हर  एक  नागरिक  समझे  कि  जहां  तक

 व्यवहार का  सम्बन्ध  उसमें  पुराने  राजा  कौर  वह  एक  हैसियत  के  हैं  ।  श्र  बातं  कानून  में  रही

 तो  हमें  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।

 शी  afore  सिह  सरहदी  :  विचाराधीन विधेयक  बड़ा  सरल  हैं  परन्तु  उस

 निहित  सिद्धांत  बड़ा  महत्वपूर्ण  है  |  यदि  हमने  किसी  विशेषाधिकार  के  बारे  में  कोई  पहले  ही  श्रीनिवासन

 दिया  है  तो  उस  का  पालन  अवश्य  किया  जाना  चाहिये  |  परन्तु  संविधान के  ति  ्य  ३६२  के  अनुसार

 किसी  भी  प्रकार  इस  प्रकार  के  वचनबद्ध  होने  की  जायश  नहीं  है  ।  केवल  अनुच्छेद  २९१  में  गारन्टी

 की  व्यवस्था है  |  हमें  देखना  है  कि  यह  विधेयक  इन  विशेष/घिकारों  का  उल्लंघन  तो  नहीं  करता  |

 यदि  तो  फिर  यह  एक  ठीक  प्रस्थापना  ही  है  ।  वास्तव  में  राजा  महा  राजा  स्वयं  भी  यही  चाहेंगे  कि

 उन्हें  सब  के  साथ  समानाधिकार ही  हो  |  मेँ  यहाँ  चाहता हुं  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  की  धारा  ४८ख  नहीं

 रहनी  चाहिये  प्रौढ़  इस  के  लिये  यह  प्रावयश्यक  है  कि  प्रस्थापित  संशोधन  को  स्वीकार कर  लिया  जाये  ।

 इस  से  सरकार  का  प्रकृति  देने  का  भार  भी  कम  होगा  आर  सामान्य  न्याय  करने  का

 काम  करेगी  ।

 हम  इस  देश  में  समाजवादी  वर्गहीन  समाज  की  रचना  कौर  कल्याणकारी  राज्य

 की  स्थापना  करना  चाहते  हैं  ।  उस  के  लिये  हमें  किसी  भी  प्रकार  के  विशेषाधिकारों  की  व्यवस्था  करने

 की  आवश्यकता  नहीं  |  यह  हो  सकता  है  कि  आवश्यकता  झ  म्रदालत  राजाओं  को  व्यक्तिगत

 रूप  में  पेदा  होने  के  मामले  में  छूट  दे  दें  ।  श्र  किसी  अभिकर्ता  द्वारा  उनका  वक्तव्य
 ले  ले  ।

 मेरा

 मत  तो  यह  है  कि
 जो

 वचन  कौर  भ्राइवासन  दिये  जा  चूके  उन  को
 पूरा  करने  के  बाद

 हमें  अब

 समानता  पर  ही  जोर  देना  चाहिये  |

 म  at Ho  ato  वेदी  के  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 श्री  प्र०  कू ०  देव  )  :  में  एक  साधारण  नागरिक  की  दृष्टि  से  इस  विधान  का

 परीक्षण  करना  चाहता  हं  ।  यद्यपि  हमारी  समाजवादी  विचारधारा  से  यह  बात  मेल  नहीं  खाती  कि

 हग  विशेषाधिकारों  की  व्यवस्था  परन्तु  संविधान  के  भ्रनुच्छेंद  ३६२  के  अ्रन्तर्गत  कुछ

 कार
 इन

 राजाओं  को  प्राप्त  हूं  ।  यदि  दिये  हुए  वचन  भंग  किये  जायें  तो  यह  परपरा  उचित  नहीं

 कही  जायेगी
 ।

 यह  व्यवस्था  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  पूर्व  से  चली  रही  है  ।  मेरा  विचार है  कि  दिये हुए

 वचन  को  भंग  करना  अच्छा  नहीं  |  उचित  ढंग  यह  होगा  कि  हम  इन  से  प्रार्थना  करें  कि  वे

 देश  के  सामूहिक  हितों  का  ध्यान  रखते  हुए  इन  विशेषाधिकारों को  स्वयं  ही  छोड़  दें  ।  मेरी  राय  में

 इस  विधेयक  को  वापस  ले  लेना  चाहिये  ।

 श्री  जयपाल  सिंह  :  मैं  माननीय  सदस्यों  का  ध्यान  इस  बात  की  are  दिलाना  चाहता  हूं  कि  कई

 स्थानों  पर  विशेषाधिकारों  के  बिना  काम  नहीं  चलता  ।  जो  भी  जिस  के  विशेषाधिकार  हैं  समय  झान

 पर  वह  सब  स्वयं  ही  उन्हें  वापिस  कर  परन्तु  wal  उस  के  लिये  समय  नहीं  पाया  ।  में  राजा

 दी  का  वकील  नहीं  परन्तु  इतना  कहता  हुं  कि  देश  के  प्रति  उन्होंने  अपन  व्यवहार  से  एक

 च्च्च  उदाहरण  ही  प्रस्तुत  किया  है  |

 Fatt  पाणिगय्रही  )  :  में  इस  विधेयक  का  सेन  करता  हूं  ।  यह  विधेयक  उपयुक्त समय  पर

 प्रस्तुत  किया  गया  है
 ।

 भूतपूर्व  नरेशों  की  स्थिति  के  बारे
 में  दो

 प्रश्न  उठते
 हैं  ।  एक  तो

 यह  है  कि

 वि

 मूल  wast  में
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 रां विधान के  श्रतुच्छेद  १४  के  अनुसार  भारत  के  प्रत्येक  नागरिक  को  समानता  का  अधिकार  दिया  गया

 क्या  ये  नरेश  विशेष  सुविधा  प्राप्त  व्यक्ति  हैं  जोकि  अनुच्छेद  १४  के  क्षेत्र  से  बरी  रहेंगे
 ।

 दूसरे

 भारतीय  राज्यों  के  विष्टिकरण  के  समय  इन  नरेशों  से  समझौता  किया  गया  था  ।  तो  क्या  सरकार

 उन  समझौतों को  मानेगी  ?  जहां  तक
 कि  इन  भूतपूर्व  नरेशों  को  विशेष  नागरिक  मानने  की  बात  है

 मेरे  विचार  से  ऐसा  करना  संविधान  की  भावना  के  विरुद्ध  है  ।  संविधान के  भ्रनुच्छेद  २९१  में  इन

 पूर्वे  नरेशों  की  निजी  fat  के  भ्र ति रिक्त  अन्य  सुविधाओं  के
 संबंध  में

 उल्लेख  किया  गया  है
 ।  इस  प्रकार

 अनुच्छेद  २९१  अनुच्छेद  १४  का  विरोधी  समझा  जायेगा  ।  जब  भूतपूर्व  नरेश  सभी  प्रकार  की

 नितिन  कार्यवाहियों  में  भाग  ले  सकते  हैं  प्रौढ़  वे  यह  भी  oa  करते  हैं  कि  वे  देश  के  किसी  भाग  पर

 शासन  भी  कर  सकते  हैं  तो  यह  भ्रच्छा  है  कि  उन्हें  जो  सुविधायें  मिली  हैं  वे  उन  से  वापिस  ले  ली  जायें
 i)

 ये  विशेष  सुविधायें  उन्हें  १६४६-४७  में  दी  गई  थीं  जब  कि  देश  की
 श्रांत  रिक  स्थिति  एवं  सुरक्षा

 की  स्थिति  ठीक  नहीं  थी  1  अरब  यह  देखना  है  कि  क्या  आजकल  भी  हमारे  यहां  वही  परिस्थिति  है  जोकि

 उन  दिनों  थी  जबकि  इन  नरेशों  को  ये  विशेष  सुविधायें  दी  गई  थीं  ।  यदि  सरकार  यह  समझती

 कि  परिस्थिति  वैसी  ही  है  तो  ये  विशेष  सुविधायें  कुछ  वर्षों  के  लिये  दी  जा  सकती  हैं  ।

 किन्तु  मेरे  विचार  से  श्रब  समय  बदल  गया  है
 ग्रोवर  इन  भूतपूर्व  नरेशों  के  लिये  ४  करोड़  निजी

 थैली  के  लिये  रखना  ठीक  नहीं  है  और  साथ  ही  इन्हें  विशेष  सुविधायें  देना  भी  ठीक  उपयुक्त  es  है  ।

 आशा  है  कि  सरकार  जनता  को  भावना का  आदर  करेगी  शर  भारत  के  इन  भत पु  राजयों  को

 जाने  वाली
 विशेष  सुविचारों  को  बन्द  कर  देगी  ।

 ी  कर्मी  सिह  जी  )  :  जिस  समय  देशी  नरेशों को  ये  विशेष  सुविधायें  दी  गई  थीं उस

 समय  श्री  पटेल  का  उद्देश्य  केवल  यही  था  कि  विलयींकरण  के  समय  इनके  ऊपर  ara  वाली  विपत्तियों

 अ्रथवा  आपत्तियों  से  इन्हें  बचाया  जाये  ।  मैं  स्वीकार  करता  हूं  कि  विधि  के  सामने  सब  समान  हैं  ।

 यदि  नरेशों  को  भ  सब  के  समान  दर्जा  दिया  जाता  है  तो  मैं  इस  का  स्वागत  करूंगा  ।  किन्तु  इतना

 निवेदन  है  कि  जो  कुछ  भी  किया  जाये  वह  आगामी  निर्वाचनों  से  पुर्व  ही  किया  जाये  ताकि  नरेशों

 में  से  भी  कुछ  व्यतीत  लोगों  के  भ्र धि कारों  के  लिये  लड़  सकें  कौर
 उन

 का  प्रतिनिधित्व  कर  सकें
 ।

 ग टन्न ए काय  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  दातार  )  :  हमें  उन  परिस्थितियों  पर  विचार  करना '

 है  जिनके  अधीन  कुछ  क़रार  या  समझौते  किये  गये  थे
 और

 उन्हीं  परिस्थितियों  के  अधीन  कुछ  करार

 भी  किये  गये  थे  जिनके  अनुसार  हमें  विलयीकरण  करना  पड़ा  |  इस  प्रत  पर  हमें  बिना

 किसी  भावना  के  वशीभूत  होकर  विचार  करना  है  कौर  उन  समझौतों  की  पवित्रता  को  ध्यान  में  रखना

 है  ।  स्वतन्त्रता से  पूर्व  दंड  प्रक्रिया  .  संहिता के  अनुसार  विदेशी  शासकों  तथा  भारतीय  शासकों

 को  कुछ  छूट  अथवा  सुविधा  एं  मिली हुई  थीं
 ।

 इसके  ष्  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  बाद  श्र
 राज्यों

 '

 के  विलयीकरण  के  समय  यह  wet  फिर  उठा  |
 उस  समय  कुछ  करार  किये  गये  प्रौर ये  करार  भारत

 सरकार  द्वारा  प्रकाशित  इवेंतपत्र  में  देखने  को  मिल  सकेंग े|  इन  समझौतों  के  आधार  पर

 हमने  इन  नरेशों  को  ज्यों  का  त्यों  बने  रहने  तथा  विलयीकरण  से  पूर्व  उन्हें  जो  सुविधाएं प्राप्त
 थीं  उन्हें  उसी  स्थिति  में  छोड़ने  का  निश्चय  किया  ।  यही  कारण है  कि  विभिन्न  ौर

 विलयीकरण  सम्बन्धी  करारों  के  अधीन  भारत  सरकार  ने  विलय  करने  वाज  राज्यों  के  नरेशों को

 थें
 १५

 भ्रमित  १९४७  को  वे  सब  शौर  पद  दे  दिये
 जो  उन्हें पहले  से  मिले  हुए

 ।

 अंग्रेजी  में
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 इस  सम्बन्ध  में  संविधान  के  अनुच्छेद  ३६२  श्र  २९१  का  हवाला दिया  गया  है  |  अनुच्छेद

 REQ  में  निजी  थैली  के  सम्बन्ध  में  उल्लेख  मिलता  है  |  किन्तु जहां  तक  कि  समझौतों  तथा  ग्रन्थ

 दूसरी  बातों  का  सम्बन्ध  है  वे  म्रनुच्छेद  ३६२  के  है  कौर  इस  अनुच्छेद का  हम  सीमित

 निर्वाचन  नहीं  कर  सकते  भ्रम
 :

 ये  समझौते  तथा  करार  संविधान  के  एक  अनुच्छेद  के  अनुसार

 हैं  हमको  इनको  मानना  चाहिये  क्यों  कि  संविधान  के  इस  अनुच्छेद  की  पवित्रता  हम॑
 सब

 ने

 स्वीकार  की  है  ।

 एक  माननीय
 सदस्य  ने

 संविधान
 के  अनुच्छेद  १४  का  उल्लेख

 किया  है  कौर  कहा  है
 कि

 विधि
 की  इष्टि  में  सभी  प्रजा  समान  है  ।  इसी  प्रकार  का  एक  मामला  किसी  राज्य  के  विरुद्ध  बम्बई

 उच्च  न्यायालय  के  समक्ष  प्रस्तुत  किया  गया  था  कि  दंड  प्रक्रिया  संहिता  का  खंड  ८७  ख  संविधान

 के  कई  भ्रनुच्छेदों  का  अतिक्रमण  करता  है  ।  किन्तु  माननीय  न्यायाधीशों  ने  fara  में  कहा

 है  संहिता  का  खंड
 ८७  ख

 संविधान  के  अनुसार
 शक्ति  के  परे

 है
 ”।

 यह  मामला

 भी  निपट जाता  है  प्रश्न  यह  उठता  है  कि  क्या  ऐसीਂ  स्थिति  में  किसी  व्यक्ति  को  कोई  हानि

 होती  है  प्रिया  उसे  कोई  कमी  होती  है  ।  किन्तु इस  सम्बन्ध  में  मैं  यह  बता  देना  चाहता हूं

 कि  इन  सब  करारों  के  करने  के  पश्चात  भारत  सरकार  ने  कुछ  सिद्धान्त  बनाये हैं  उसकी

 एक  दृढ़  नीति है  ।  इन  सिद्धान्तों  की  व्याख्या  करने  से  पूर्व  मैं  यह  बता  देना  चाहता  हूं
 कि  जब

 कभी  किसी  भूतपूर्व  नरेश  के  विरुद्ध  अभियोग  चलाने  के  लिये  गृहमंत्रालय  से  भ्राता  मांगी  जाती  है

 तो  हम  बड़ी  सावधानी  से  उस  झ्रावेदन  पत्र  पर  विचार  करते  हैं  तथा  विधि  मंत्रालय  से  परामर्श

 ले  लेते हैं  ।

 fait म०  ato  द्वितीय  सन्‌  Peyr  में  श्री  खोसला  के  मामले  में  जो  कपूरथला  के  महाराजा
 के  विरूद्ध था  wat  मांगी  गई  थी  are  विधि  मंत्रालय  ने  ara  देने  का  परामर्श  दिया  था  किन्तु

 oat  प्रभी  तक  नहीं  दी  गई  है  ।

 श्री  दातार  :  ऐसे  मामलों  में  विधि  मंत्रालय  विशेषरूप  से  कुछ  सिद्धान्तों  पर  विचार  करता

 है  ।  चूंकि इन  शासकों  से  सब  अधिकार  छीन  लिये  गये  हैं  श्री
 :

 जनता  की  भावना  यह  है  कि

 इनको  परेशान किया  जाये  कौर  इनका  शोषण  किया  जाये  ।  फिर  इसके  बाद  हम  यह  देखते  हैं  कि

 जो  दावा  किया  गया  है  कया  वह  प्रत्यक्ष  :  ठीक  है  |  इन  बातों  पर  विचार  किया  जाता  है  ।  इसके

 बाद  यह  देखा  जाता  है  कि  क्या  शासक  को  इसके  बारे  में  कोई  प्रापत्ति  है  स्पष्ट रूप  में  कोई

 गम्भीर  हैं  तब  विधि  मंत्रालय  इन  सब  बातों  पर  विचार  करके  हमें  यह  परामर्श  देता  है
 कि

 भारत  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  करनी  चाहिये  |

 यदि  इस  सम्बन्ध  में  ७  देखें  तो  आपको  स्पष्ट  हो  जायेगा  कि  भारत  सरकार  इन

 मामलों
 पर  बहुत  गंभीरतापूर्वक  विचार  करती  है  ।  गुणता  के आाधार  पर  इन  मामलों के  बार  में

 विचार किया  जाता  है  कौर  उसके  बाद  ही  दी  जाती  है  प्रिया  नहीं  दी  जाती  यह  नहीं

 समझना  चाहिये  कि  वैसे  ही  आज्ञा  नहीं  दी  जाती  ।

 संविधान के  लागू  होते  से  १९५७ के  पन्त  तक  ५२४  मामले  es  जिनमें  से  २३२  मामलों  में

 आज्ञा  दी  गई  |  इन  मामलों  में  सरकार  नें  यह  देखा  कि  प्रत्यक्ष  :  ये  मामले  ठीक  हैं  ate  वादी  को

 न्यायालय  में  मामला  ले  जानें  की  भ्राता  मिलनी  चाहिये  ।  १६९  मामलों  में  प्राज्ञा  नहीं  दी  गई  ।

 इसका  अ्रभिपष्राय
 मह

 है  कि  लगभग
 एक

 चौथाई  मामले  या  तो

 ह
 हो  गये  ava  वापस  ले  लिये  गये  ॥

 qa  अंग्रेजी  मे



 २९  १८८०  )  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  )  विधेयक  Ray ह

 प्राय
 :

 होता  कया  है  कि  मुकदमे  की  सूचना  देने  के  cea  हम  से  oat  देने  के  लिये  कहा  जाता  है

 भ्र  फिर  दोनों पक्ष  हमारे पास  भराते  रसिकता  मामलों  में  या  तो  समझौता  हो  जाता  है  अथवा

 वेत  हो  जाते  हैं  |  १४  अगस्त  १९४५७  को  केवल  २१  ऐसे  मामले  थे  जो  विलम्बित  थे  |  इन

 को  देखने  से  पता  चल  जायेगा  कि  ऐसे  मामलों  में  बड़ी  खोजपूर्ण  जांच  की  जाती  है  इस  बात  का

 पता  चल  जाता  है  कि  सरकार  इस  बात  की  इच्छुक  है  कि  कोई  सही  मामला  इस  आधार  पर
 न  हो  जाये  कि  प्रतिवादी  भूतपूर्व  नरेश  हैं  ।.  सारे  मामले  की  भ्रमणी  तरह  जांच  की  जाती  है

 कौर

 निर्धारित  सिद्धान्तों  के  झ्राघार  पर  उनके  बारे  में  विचार  किया  जाता  है  स्वीकृति  प्रदान  की

 जाती  जिस  प्रकार  संविधान  के  अ्रनुसार  हमने  कुछ  मूलभूत  अधिकार  दिये  हैं  उसीਂ  प्रकार  व्यक्तियों

 की  समानता  के  बारे  में  कुछ  प्रतिबन्ध  लगाये  हैं  ।  सभी  बातों  पर  विचार  किया  जाता  है  कौर  यह

 प्रयत्न  किया  जाता  है  कि  किसी  प्रकार  का  न  हो  ।  इसलिये  भारत  सरकार इस  बात  की

 इच्छुक  है
 कि

 पूर्ण  न्याय  हो  उन  सभी  प्रार्थनापत्रों  को  जो  सदाचार
 से

 दूर  हैं  रद्द  कर  देती

 यहाँ में  यहां  कूत  नरेशों  की  बात  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  वे  चाहे  इससे  सहमत  हों  aaa  न  हों  ।

 तो  उस  कानून  की  बात  है  जो  हमने  भ्रपने  लिये  बनाया  है  ।  अत
 :

 माननीय  सदस्य  से  निवेदन  है

 कि  वे  इस  विधेयक  के  बारे  में  अधिक  are  न  करें  ।

 विधि  उपमंत्री  हज़ार नवीस  )
 :

 इस  विधेयक  के  प्रस्तावक  ने  कहा  है  कि  इन  प्रार्थनापत्रों

 पर  निर्धारित  सिद्धान्तों  के  आघार  पर  विचार  नहीं  किया  जाता  बल्कि  सचिव  कुछ  सम्बन्ध  बातों

 के  आधार  पर  इनके  बारे  में  निर्णय  कर  देते  मैं  इस  आ्रारोप  का  विरोध  करता  हूं  ।.  इन

 प्रार्थनापत्रों  के  बारे  में  जो  कुछ  किया  जाता  है  वह  सब  कुछ  हमारी  जानकारी  कौर  सहमति  के

 पर  किया  जाता  है  तथा  प्रत्येक  मामले  में  जो  कुछ  भी  निर्णय  किया  गया  है  उसका  पूर्ण  उत्तरदारि

 मैँ
 ~

 हुं  ।

 मैं  जानता  हूं
 कि

 प्रार्थनापत्र  पर  प्रत्येक  पहलू  से  विचार  किया  जाता  है  ।  सरकार इस  बात

 की  इच्छुक  रहती  है
 कि

 कोई  भी  सही  शिकायत  को  दबाया
 न

 जाये  कोई  व्यक्ति  किसी  मामले

 को  यदि  न्यायालय  तक  ले  जाना  चाहता  है  तो  उसे  न्यायालय  तक  जाने  की  अनुमति  दी  जाये  ताकि

 यह  कहने  का  अवसर
 न

 रहेगी  चूंकि  यह  मामला  भूतपूर्व  नरेश  के  विरूद्ध  था  उसे  न्यायालय तक

 भी  जाने  की  प्र नम तिथि  नहीं  दी  गई
 ।

 इस  बात  का  भी  ध्यान  नहीं  रखा  जाता  कि  भूतपूर्व  नरेश

 थि  दल  का  है  अथवा  च्  दल  का  नहीं  है
 ।

 इन  मामलों  में  केवल  एक  बात  पर  ही  ध्यान  दिया  जाता  है  कि  कया  यह  न्यायसंगत  हैं  कि

 मामला  न्यायालय  में  ले  जाया  जाये  अथवा  नहीं  ।  हम  ऐसे  मामलों  म  भ्राता  नहीं  देते  जहां

 कि  यह  देखते  हैं  कि  कहीं  वादी  के  भ्र धि कारों  का  दुरुपयोग  तो  नहीं  कर  रहा  किसी

 नरेश  के  विरुद्ध  प्रार्थनापत्र  प्लान  पर  वह  प्रार्थनापत्र  उसके  पास  भेजा  जाता  हैं  धौर  उससे  विस्तृत

 उत्तर  मांगा  जाता  हैं  ।  हम  यह  देखते हैं  कि  उत्तर  ठीक  है  कहीं  ऐसा  तो  नहीं  हे  कि  वह

 विधि  दायित्व  से  बचना  चाहता  हो  ।  यह  स्मरणीय है  कि  हम  संविधान  के  सिद्धान्तों का  अघिक

 से  भ्रमित  सम्मान करते  है  ।  कौर  जहां  कहीं  भी  उन  सिद्धान्तों  को  लागू  करने  की  आवश्यकता  हे  हम ्

 उन्हें  लागू  करते  हैं  ।

 माननीय  सदस्य  श्री  द्विवेदी  ने  कहा  हैं  कि  विधि  मंत्रालय  ax  गृह  मंत्रालय  के  ढंगों  में  अन्तर

 है  उसमें  विभिन्नता  उनका  ऐसा  कहना गलत  है  ।  विधि  मंत्रालय  तो  उस  मामले  का  विधिक

 qed  देखता  है  जब  कि  गृह  मंत्रालय  अरन्य  बातों  पर  विचार  करता  है  ।  निर्णय  तो  सरकार का  है

 7

 और
 हम  सभी  उसके  लिये  समान  रूप  से  उत्तरदायी  हैँ

 |

 fae  अंग्रेजी  में

 434(Ai)
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 एक  सुझाव  दिया  गया  है  कि  किया  उस  सुझाव  को  लागू  करने  में  श्राने  वाली  जटिलताओं
 पर

 विचार  नहीं  किया  गया  है  ।  श्री  द्विवेदी  ने  उस  सुझाव  में  कहा  है  कि  सरकारਂ  के  स्थान

 पर
 शब्द  रख  दिया  जाये

 ।
 मान  लीजिये  कि  किसी  भूतपूर्व  नरेश  के  विरूद्ध  प्रतियोगी

 चलाने  के  लिये  न्यायालय  में  प्रार्थना  पत्र  दिया  जाता  है  तो  प्रश्न  यह  उठता  है  किस  पर  उस

 प्रार्थना  पत्र  के  बारे  में  निर्णय  जायेगा ।  मान  लीजिये  कि  वह  दावा  ठीक  है  a  वह  इस

 प्रकार  का  है  कि  उसके  प्रति  आज्ञा  मिलनी  चाहिये तो  जेसे  हो  उसके  प्रति  oar दी  जाती  है

 दावे
 के  बारे  में  नि  wa  हो  जाता  है

 ।
 तो  क्या  फिर  से  उसकी  सुनवाई  होगी

 ?

 हम  तो  प्राय  यही  देखते  हैं  कि  वादी  नें  जो  श्राज्ञा  मांगी  हैं  कहीं  ऐसा  तो  नहीं  है  कि  उसका  इरादा

 नरेश  की  बदनामी  करके  उससे  पैसा  छीनने  का  हो  ।  किन्तु  जहां  हमें  इस  बात  का

 हो  जाता  हे  कि  इस  मामले  में  विधि  की  प्रक्रिया  का  दुरुपयोग  होगा  तो  यह  हमारा  कत्तव्य  हो  जाता

 है  कि  ऐसे  मामले  में  उसे  ग्राम  नहीं  मिलनी  चाहिये  कौर  हम  उसे  राजा  नहीं  देते  ।  चूंकि  हम  ७७

 कामों  ate  अपने  निर्णयों  के  लिये  संसद्‌  के  प्रति  उत्तरदायी  अरत : अ्रंपने दायित्व wed  दायित्व  को  न्यायालय

 पर  नहीं  डालते  ।  यह  तो  न्यायालय  का  काम  है  कि  वह  उस  मामले  का  निर्णय  उसकी  गुणता

 के  आधार  पर  करे  वह  करती  भी  ऐसा  ही  है  ।  अत  :  यह  नया  संशोधन  तो  नरेशों  के  लिये

 एक  कौर  खार  बन  जायेगा  |
 इससे  भूतपूर्व  नरेश  की  सुरक्षा  होना  तो  दूर  रहा  वह  तो

 भी

 अत  :  यदि  धारा बन्धन  में  पड़  जायेगा  क्योंकि  उसे  भरने  मामले  में  दो  बार  पैरवी  करनी  पड़ेंगी  ।

 ८७  ख  को  बाप  किसी  रूप  में  रखना  चाहते  हैं  तो  आपको  भूतपूर्व  शासकों  की  सुरक्षा  के  लिये  कोई

 काम  करना  होगा  |

 यह  सभी  जानते  हैं  कि  घारा  ८७  ख  विधि  का  ही  एक  है  ।  यदि  कोई  व्यक्ति  किसी

 नरेश  के  साथ  कोई  समझौता  करता  ह  तो  वह  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुमति  प्राप्त  किये  बिना  कोई

 अभियोग  उस  पर  नहीं  चला  सकता  ।

 Tat  म०  ला०  द्विवेदी  :
 जब  राज्य  थे  और  उस  समय  उनके  शासकों  को  जो  रूपया  दिया

 गया  था  उन्होंने  वह  रुपया  वापस  नहीं  किया  तो  उस  धन  के  बारे  में  क्या  होगा  ?

 fat  हजारनवीस
 :  सीधी सी  बात  हँ

 ।
 राजा  के  ऊपर  उसके  राज्य  में  कोई

 श्रमिकों

 नहीं  चलाया  जा  सकता  था  wa  चूंकि  संविधान  लागू  हो  गया  हैं  उच्चतम  न्यायालय  नें  यंह

 निर्णय  कर  दिया  हे  कि  संविधान  भूतलक्षी  नहीं  है  श्री
 :

 इसके  लागू  होने  से  पुर्व  के  दायित्वों  का  कोई

 wet नहीं  उठता  ।  यह  स्पष्ट  ह  कि  संविधान  के  लागू  होने  के  न  यदि  कोई  कारबार  किसी

 शासक के  साथ  किया  गया  हैं  ae  उसमें  मुकदमे  बाजी  की  स्थिति  ar  गई  है  ak  उस  मामले

 को  न्यायालय  तक  ले  जानें  का  झा  गया  हें  तो  यह  मामला  केन्द्रीय  सरकार से  प्रमाण  पत्र

 लिये  बना  न्यायालय तक  नहीं  जा  सकता  कोई  व्यक्ति  यदि  कानून  को  जानते हुए  भी

 ऐसा  करता  हैँ  तो  वह  इससे  होने  वाले  परिणामों  का  भागी  होगा  ।  अत
 :

 ऐसी  स्थिति  में  सरकार

 ऐसे  मामलों  में  बड़ी  जागरुक  रहती  है  कि  उन  पर  भली  प्रकार  से  विचार  किया  जाये  ।

 हमारा  कानून  ऐसे  उदाहरणों  से  भी  भरा  पूरा  है  जहां  कि  कुछ  व्यक्तियों  को  बहुत  सी  सुविधाएं

 प्राप्त  हैं  जैसे  कि  दंड  प्रक्रिया  संहिता  के  श्रतुसार  किसी  भी  सरकारी  कर्मचारी  पर  केन्द्रीय  सरकार

 अथवा  उपयुक्त  पदाधिकारी  की  अनुमति  प्राप्त  किये  बिना  उस  भ्रपराध  के  लिये  कोई  अभियोग  नहीं

 ee  जा  सकता  जो  उसने  कार्यरत  रहते  किया  हो
 ।

 के  पद  पर  काम  करते

 मूल  wast  में
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 हुए  इस  बात  से  मुक्त  हं  उन  पर  कोई  अभियोग  नहीं  चलाया  जा  सकता
 ।  कुछ  ऐसे  व्यक्ति

 भी  जिन्हें  विधि  के  अनुसार  काल्पनिक  सुविधाएं  दी  जाती  हैं  शर  उनकी  सुरक्षा
 की  जाती है

 तथा  उनके  विरुद्ध  कोई  कानूनी  कार्यवाही  नहीं की  जातीं  ।  यदि  ऐसे  कुछ  भूतपूर्व  नरेश
 हैं  जिन्हें

 संविधान में  दिये  गये  वचन  के  अ्रनुसार  कुछ  विशेष  सुविधाएं  प्राप्त  हैं  तो  सरकार  उन  सुविधाओं

 को  उन्हें  देना  चाहती  है  इस  प्रकार  अपने  वचन  का  पालन  करना  ि  है  ।  ऐसी  स्थिति

 मे  म  माननीय  सदस्य  से  निवेदन  करूंगा  कि  वह  are  विधेयक  वापस  ले  लें  ।

 श्री ई  ला०  उपाध्यक्ष  में  उन  सदस्यों  का  आभारी  हूं  जिन्होंने इस  विधेयक

 की  समर्थन किया  है  ।  मझे  खेद  हूं  कि  दां तार  साहब  उस  समय  इस  सदन  में  नहीं  थे  जबकि  राज्यों  का

 विलीनीकरण  हुमा  था  ।  मुझे  खेद  हैं  कि  उन्होंने  उन  कवेनेन्ट्स शर  शर्तनामों का  उतना  अघ्ययन

 नहीं  किया  हूँ  जितना  कि  मैने  किया  है  ।  मै  राज्यों  के  आन्दोलनों  से  सम्बन्धित  रहा  हूं  ।  सरदार

 पटेल  से  भी  मेरा  निजी  सम्बन्ध  रहा  श्रौर मं  उन  सब  बातों  से  भली  भांति  परिचित  हूं  ।  सरदार  पटेल

 ने  राजा  महाराजों  को  जो  अधिकार  दिये  हैं  में  उनका  हामी  हूं  ।  मैं  राजाओं  का  विरोधी  नहीं  हूं  ।  मे

 समझता  हूं  कि  वे  हमारे  साथी  हैँ  ।  उन्होंने  देश  के  लिए  ह  सत्ता  दी  ।  किन्तु  उस  कानाट  के  बाद

 नई  बातें  पदा  हुई  हँ  उन  बातों  को  भी  श्राप  सुन  लें  ।  हमारा  समाज  स्थिर  समाज  नहीं  हँ  ।  वह  स्टेट

 नहीं  हूँ  ,  वह  रिजिड  नहीं  हैं  ।  उसमें  पर्ल क्सिबिलिटी है  ।  जब  कोई  नई  बातें  उत्पन्न  होती  हैँ  तो  हमें  उनके

 मुताबिक  अपने  को  ढालना  पड़ता  ह  ।  यही  कारण  है  कि  जब  सुप्रीम  कोर्ट  ने  फैसला  भ्रामक  विरुद्ध  दिया

 तो  आपने  एक  नया  कानून  बना  कर  उसकी  ठीक  कियां  ।  क्या  सदन  इस  बात  का  गवाह  नहीं  है  ।

 स्थिति  यह  है  हमारे  राजा  महाराजाओं में  से  ६०  या  €  प्रतिशत  ऐसे  भ्रच्छे  हैं  कि  वे  अपने  व्यवहार  मैं

 गड़बड़ी नहीं
 लेकिन

 जो  ५  फीसदी  हूँ  वे  प्राधिकारों  का  दुरुपयोग  कर  रहे  हैं  उनके  कारण

 जो  निरीह  जनता  को  नुकसान  हो  रहा  है  उसकी  जोर  यह  मन्त्रालय  ध्यान  नहीं  दे  रहा  है  ।  मंत्री  महोदय .

 ने  कहा
 कि

 हमारा  मंत्रालय  बड़े  गौर  से  इन  चीजों  को  देखता  है  ।  उन्होंने  बतलाया  कि  soo
 शौर  कुछ

 केसेज में  से  २३२  केसेज  तै  नहीं  किये  गय  हैं  यानी  ares  केसेज  निपटाये  गये  हैं  ।  बाकी  पड़े  हुएं  है  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने कहा  था  कि  २००  केसों  में  तो  दे  दिया  गया  हैं  कुछ  केसेज

 बाकी है  |

 श्री  थीं  ला०  द्विवेदी  :  में  उस  पर  AT  रहा  था  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  उस  पर  तो  रहे  थे  लेकिन  केसला  पहले  ही  दे  दिया  कि  वे  पड़े  हुए
 |

 उन्होंने  कहा  था  कि  पड़े  हुए  नहीं  हैं  ।  बीस  पच्चीस बाकी  हैं  ।  दूसरो ंमें  फैसला दे  दिया  गया  है

 या  आपस मं  बाहमी  फैसला  कर  लिया  गया  हैं  |

 श्री  स०  ला०  में  यह  कह  रहा  था  कि  २३२  केसेज  में  इजाजत  दीਂ  (ee

 म
 इजाज़त  नहीं  दी  गयी  कुछ  केसों  में  फैसला  कराया  गया

 |
 कंसल  कराने  के  ढंग  के  बारे  में  मैंने  कहाँ

 था  कि  कम्प्रोमाइज़  कराने  में  पार्टीज़  पर  दबाव  डाला  जाता  ह  ताकि  उनको  रुपया  कम  दिया  जाये
 |

 जो  डिसिल्टिंग  पार्टीज  हैं  उनके  पक्ष  में  या  किसी  प्रकार  से  ऐसा  समझौता  कराने  की  कोठिया  की  जातों

 हैं  कि  वह  बेचारा  मजबूर  हो  जाता  है  शर  सोचता  है  कि  जो  कुछ  मिल  जाये  वही  बहुत  है
 |

 शी  दातार  :  यह  जानकारी एक  दम  गलत  हूं  ।

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  को  पहले  सूचना  देनी  थी
 ।

 इसकी  भ्र नुम ति  नहीं  दी

 जा  सकती  |

 faa  wait में
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 श्री
 म०

 ला०  द्विवेदी :  मे  मन्त्री  महोदय को  यह  किसी  समय  यह  सत्य  है
 a

 भीमसेन  खोसला  को  यह  कहा  गया  कि  तुम  इस  केस  को  कम्पाउण्ड  कर  लो  इतना  रुपया

 मान
 लो

 ।
 जो  राजा  महाराजा  ने  बात  कही  थी  उसी  को  मिनिस्ट्री  दुहराती  थी  ।

 अफ़सोस  है
 कि

 जो

 कपूरथला  के  राजा  ने  कहा  वही  मिनिस्ट्री  कहती  थो  ate  उस  प्रादमी  को  नुकसान  में  डालने  की  कोशिश

 की  गयी  ।
 लिहाजा  कम्पाउण्ड  ठीक  नहीं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 मैँ  माननीय  सदस्य  को  महावीर  दूं  कि  वे  किसी  चीज़  को  इस  तरह  से

 लेकर  हाउस  में  इतने  जोर  से  कहें  यह  ठीक  नहीं  मालूम  देता  ।

 श्री Ho  ला०  द्विवेदी
 :

 मे  निष्पक्ष  रूप  से  कह  रहा  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  ही  यह  फैसला  करेंगे  किटाप  निष्पक्ष  रुपये  कह  रहे हैं

 मिनिस्ट्री  भी  कह  रही  है  कि  हम  निष्पक्ष  रूप  से  कह  रहे  हैं  ।  श्राप  भी  कह  रहे  हैं  कि  हम  निष्पक्ष रूप  से

 कह  रहे  हँ  ।  तो  कैसे  काल  होगा  |

 श्री  Ho  ला०  मे
 कहता  हं  कि  तमाम  कागजात  सदन  पटल  पर  रखे  जायें  तो  मालूम  हो

 जायेगा  कि  कौनसी  बात  ठीक  है  ।  प्यार  सारे  कागजात  पटल  पर  रखे  जायें  तो  मालूम  हो  जायेगा  कि

 क्या  है  कौर  क्या  बुराई  है  |  जैसा  मैँ  कहता  हुं  वैसा  न  निकला  तो  में  भ्र पने  शब्दों  को

 वापस ले  लूंगा  ।

 उपाध्यक्ष  श्राप  मिनिस्टर  साहब  के  पास  चले  जायें  प्रौढ़  काग  जात  देखने  के  बाद  निर्णय

 कर  लें  तब  यहां  प्रा  |

 श्री  म०  ला०  मै  कहता  हुं  कि  श्री  दातार  ने  सारी  बातों  का  अध्ययन  नहीं  किया  हैं

 चूंकि  उन्हें  उत्तर  देना  हैं  इसलिये  उन्होंने  उत्तर  दे  दिया  |  मैंने  यह  नहीं  कहा  कि  हम  राजाओं  के

 कारों  को  छीनना  चाहते  है  |  हमारे  मित्र  सिंहासन  सिंह  ने  भी  एक  सुझाव  दिया  ।  मैँने  भी  कहा  कि  झाप

 इस  भअ्रधिकार  को  उदारतापूर्वक  बरतें  तो  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  हैं  ।  मैने  तीन  सुझाव  दिये  उनमें  से

 उन्होंने  एक  को  भी  नहीं  माना  है  ।  शौर  सचिवालय ने  उनकी  जो  ब्रीफ  दिया  हैं  उससे  वे  रत्ती  भर  भी

 ज्यादा  नहीं  बोलना  चाहते  ।  जो  निर्णय  लेने  वाले  मन्त्री  हैं  वे  यहां  हैं  नहीं  ।  श्री  जय पाल सिह  जी

 आदिवासी  क्षेत्र  से  ara  हैं  ।  उन्होंने  मेरे  विधेयक  का  विरोध  किया  है  ।  उन्होंने  मुझे  बतलाया  है  कि  वे

 पुराने  सदस्य  हूँ  ।  लेकिन  मे  तो  उन  बातों  को  ठीक  समझा  नहीं  जिनकी  कौर  उन्होंने  मेरा  ध्यान

 षित  किया
 ।

 मुझे  खेद  हैं  कि  उन्होंने  मेरा  पुरा  व्याख्यान  नहीं  सुना  कौर  बिना  मेरा  पूरा  भाषण  सुने  हुए

 ५. १७ न्

 झपना  भाषण  दिया  ।  अगर  वह  मेरा  पूरा  भाषण  सुन  लेते  तो  मुझ  से  सहमत  होते  ।  वे  मेरे  मित्र  हैं  और

 हर  चीज  को  सहानुभूतिपूर्वक  देखते  हैँ  ।

 उन्होंने  कहा  कि  आदिवासियों  को  कुछ  स्वत्व  मिले  हुए  हैं  ।  मुझे  बड़ी  खुशी  है  कि  उनको  वे

 स्वत्व  मिले  हुए  है  सनौर  चाहता  हूं
 कि

 आदिवासियों  को  ate  हरिजनों  को  alae  से  प्रिक

 कार  मिलें  क्योंकि  वे  सदियों  से  पिछड़े  हुये  शर  ठुकराये  चले  HT  रहे  हैं  ।  मैं  तो  चाहता  हूं  कि  उनको

 बर  अ्रधिकार  मिले  रहें  जब  तक  कि  वे  हमारे  बराबर  न  श्री  जायें  ।  लेकिन  राजा  महाराजा  तो  सम्पन्न

 लोग  हँ  ।  उन्होंने  देश  के  लिए  भ्र पने  झ्र धि कार  छोड़े  हैं  ।  इसके  लये  मैँ  उनको  बधाई  देता  हूं  शौर  उन  के

 त्याग  की प्रशंसा करता  हूं  ।  कौर  राज  वे  स्वयं  इस  तरह  के  अधिकार  को  बरतना  नहीं  चाहते  ।  वे  तो

 उदारता  दिखा  रेहे  लेकिन  दूसरी तरफ  मंत्रालय  कवेनेन्टस
 की

 ले  रहा  है  जिनमें  रिजिडिटी  हैँ  1

 झाज  हमारे  सामाज  में  स्थिरता  नहीं  है  ।  हमारा  समाज  फ्लेक्सिबिल हूँ  ।  हमें  नई  प्राथमिकताओं के

 अनुसार  अपने  कानून  का  निर्माण  करना  उसमें  सुधार  करना  होया
 |
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 हमारे  विधि  उपमंत्री  ने  कहा  कि  केस  झ्र दा लत  के  सामने  दो  बार  जायेगा  यह  कहना  गलत  है  म॑

 कहता  हूं  कि  सुप्रीम  कोर्ट  में  कपिल  दाखिल  करने  के  पहले  परमिशन  लेनी  पड़ती  है  फिर  श्रपील  चलती

 है  ।  तो  क्या  इसके  मानी  यह  हुए  कि  वह  केस  प्रणाली  में  दो  बार  चला  |  मुझे  है  कि  लॉ  का  ज्ञान

 रखते  हुए  भी  वह  इतनी  सी  साधारण  बात  न  कर  एक  ऐसी  दलील  दे  रहे  जो  सदन  को  नहीं

 जंच  सकती  |

 मुझे  an  है  कि  हमारे  बीकानेर  के  नरेश  जो  कि  संसद्‌  के  सदस्य  बड़े  उदार  विचार

 हमारे  सम्मुख  रखे  उन्होंने  शासक  की  हैसियत  से  बल्कि  जनता  के  प्रतिनिधि  की  हैसियत  से

 अपने  विचार रखे  हँ  ।  मे  उन  विचारों का  समथेक  हूं  ।  मैं  नहीं  चाहता  कि  हमारे  राजा-महाराजाश्रों

 के  लिए  एक  दुःखद  वातावरण  उत्पन्न  करने  प्रौढ़  उन  को  सताये  जाने  की  बात  कही  जाये  ।  मैं उस

 बात  का  विरोध करता  हूं  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  उन  को  कोई  सताये  नहीं  ।  इस  लिए  मैं  श्री  सिहासन  सिंह  के

 सुझाव  को  मानने  के  लिए  tare  था  कि  जो  भ्र धि कार  गृह  मंत्रालय  के  पास  वह  अधिकार  न्यायालय

 को  दे  दिया  जाय
 |

 इस  गृह  मंत्रालय  एक  ब्यूरोक्रेसी  से  गार्ड  है  ।  व्यूरोक्रेसी  जैसा  निर्णय

 करती  उस  को  वह  मान  लेते  हूं
 ।

 जब  हमारे  न्यायालय  के  लोग  गृह  मंत्रालय  से  ज्यादा  योग्य

 जुडिशल  हमारे  देश  की  निर्णायक  तो  फिर  यह  अ्रधिकार  क्यों  न  उस  को  दे  दें  कि  ड्राप  निर्णय

 कीजिये  कि  द्रमुक  मुकदमा  होना  चाहिए  अ्रथवा  नहीं  ।  नगर  वह  कहे  कि  नहीं  होना  तो  केस

 को  आगे
 न

 चलाया  जाये  कोर्ट  को  विश्वास  हो  जाय  कि  wae  केस  हैरासमेंट  कौर  सताने

 के  लिए  नहीं  बल्कि  वह  वास्तविक  केस  तब  तो  वह  मुकदमा  चलाने  की  इजाज़त  दे  दे  ।  जुडिशल

 के  ज़रिये  वह  इजाज़त  मिलनी  चाहिए
 ।  गृह  मंत्रालय  क्यों  यह  बोझा  अपने  ऊपर  लादने  के  लिए

 तैयार  है  ?
 संविधान  में  कहा  गया  है

 कि
 इस  सम्बन्ध  में  dea  गहनें  मेंट  के  सर्टिफ़िकेट की  ज़रूरत

 तो  सैंट्रल  गवन  मेंट  एक  संशोधन  द्वारा  कोर्ट  को  यह  भ्रधिकार दे  सकती  है  ।  धारा  ८७-बी में

 महाराजाओं  को  जो  सुरक्षा  मिली  हुई  वह  उन  को  मिली  रहेगी  शर  साथ  ही  साथ  श्राप  जनता

 के  प्रति  भी  न्याय  कर  सकेंगे
 ।

 यह  एक  ऐसी  उचित  मांग  है  कि  sere  कोई  भी  समझदार  व्यक्ति

 इस  सदन  में  तो  वह  इस  को  मानने  के  लिए  तैयार

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 जो  इस  को  न  वह  गैर-समझदार हैं  ?  यह  बात  तो  नहीं  कहनी

 चाहिए ।

 श्री  स०  ला०  द्विवेदी
 :

 मुझे  अधिकार  है  इस  बात  के  कहने  का  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 तो  फिर  दूसरे  भी  कह  सकेंगे  ।

 श्री
 म०  ला०  द्विवेदी

 :  कहें  ।  उन्होंने  कहा  है  ।  कुछ  लोगों  ने  मुझ
 पर

 लांछन  लगाये  हैं

 बावजूद  इस  बात  के  कि  बड़े  उदार  विचारों  से  प्रेरित  हो  कर  मैँ  ने  इस  विधेयक  को  सदन  के  सामने

 रखा  किसी  को  नुक्सान  पहुंचाने  के  लिए  नहीं
 ।

 मेरा  यह  उद्देश्य  है  कि  भारत  में  कौर  हमारे

 समाज  में  न्याय  की  व्यवस्था  कायम  हो  ।  मेरे  इरादे  पर  शक  करना  एक  ग़लत  बात  क्योंकि

 झगर
 म

 न्याय  की  व्यवस्था
 की

 स्थापना  के  लिए  एक  बात  कहता  तो  उसकी  सराहना
 करनी

 चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 इरादों  पर  किस  ने  दक  किया  है  ?

 श्री  द ह  ला०  द्विवेदी
 :

 मेरे  मित्र  ने  कहा  है  कि  सदस्यों  के  अधिकारों  को  ज्यादा  चाहते

 हैं  ।
 मै  पहला  आदमी  हूंगा  जो  उन  को  छोड़ने  के  लिए  तैयार  होगा  ।  मैं  चैलेंज  करता  हूं  श्री  जयपाल

 fag  को  कि  मैँ  पालियामेंट  के  तमाम  अधिकारों  को  छोड़ने  के  लिए  तैयार  e—Ae
 भी

 जायें  और

 छोड़ें  ।  अधिकारों  के  इस्तेमाल  के  लिए  वह  चरागे  ा  जाते  लेकिन  जब  लांछन  लगाने  की  बात
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 [at  म०  ato

 जाती  तो  समस्त  सदस्यों  को  लांछित  करते  हूँ  ।  हम  त्यागी  लोग  रहे  हैँ  ।  हम  देश  के  जान

 कुर्बान  कर  सकते  हैं  कौर  इस  सदन  के  सदस्यों  को  जो  छोट  मोटे  प्रिविलेजिज़  मिले  हुए  हम  उन  कों

 छोड़  सकते  हैं  ।  हम  को  उन  का  लालच  नहीं  है  ।  जो  चार  सौ  रुपये  सदस्यों  को  मिलते  हम  को

 उन  का  मोह  नहीं है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मगर  वह  तो  किसी  से  छड़वाने  के  हक  में  नहीं  हैं  ।  aa  माननीय

 को
 खत्म

 करना  चाहिए  ।

 श्री म०  wo  द्विवेदी
 :  थोड़ा  सा  कौर  रह  गया है

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 मुझे  तो  एक  घंट  से  ज्यादा  एक्सचेंज  करने  अधिकार  नहीं  था
 ।

 इस

 बिल  को  मैँ  जितना  ज्यादा  से  ज्यादा  दे  सकता  वह  ने  दे  दिया  ।

 श्री  |: ह ०  ला०  द्विवेदी :  मे  इस  विधेयक  के  बारे  में  कोई  विद्वेष  बातें  नहीं  कहना  चाहता  हूं  ।

 एक  बात
 कह  कर  मेँ  समाप्त  करता  हूं  ।.

 अभी  हमारे  दातार  जी  ने  कहा  है  कि  केवल  २१  केस  ऐसे  हैं  जिन  में  इजाज़त  नहीं दी  गई  ।  मैं

 पूछना  चाहता  हूं  कि  २१  केस  हज़ार  के  केस  होते  उन  को  पेंडिंग  रखा  गया

 न्याय  का  गला  घोंट  दिया  गया  होता  या  नहीं  ।  मान  लिया  कि  सिविल  सूट  लेकिन  वे  २१  केस

 कितने  साल  से  पेंडिंग  पड़े  इस  का  उत्तर  उन्होंने  नहीं  दिया  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  मंत्रालय  इन  बातों

 फिर  से  गौर  करे  दौर  जो  कैसी  पड़े  हुए  उन  को  शीघ्र  से  शीघ्र  डिस्पोज  साफ़  करे  पौर  उन

 फ़ैसला दे  ।  साथ  ही  साथ  जिन  मामलों  में  न्याय  की  दुहाई  दी  उन  पर  वह  पुनः  विचार

 करे  वह  से  परामर्श  करे  कौर  वह  समझौता  करा  सकता  तो  अच्छा  नहीं

 मुकदमा चलाने  की  मजाज़
 दी  जाये  ।  झूठे  कैसी को  इजाज़त  न  दी  मैँ  इस  को  मानता

 लेकिन  ag  कहना  कि  हम  सब  बातों  में  बहुत  केयरफुल  हैँ---बेहुत  सावधानी  रखते  कुछ  अरथ

 नहीं  रखता  है  ।  मंत्री  जी  की  मे  जानता  हूं  कि  वह  बड़े  सावधान  लेकिन  जहां  पांच  सौ  कैसी

 वहां  मंत्री  जी  का  ध्यान  पांच  सौ  हासिल  की  तरफ़  नहीं  जा  सकता  है  ।  जो  शरीफ़  से  क्रेटर  रिया  से  भ्राता

 जिस  तरह  से  भ्राता  वह  जानते  हैं  ।  हमारे  समाज  में  भ्रष्टाचार  HAT  2.0  है  |

 यह  न  तो
 ये

 मुंदड़ा  डील  दूसरे  डील  न  होते  ।  मगर  मंत्री  जी  श्रीनिवासन दें  कि  ae  इस  बिल

 पर  रीजनेबल  तरीके  से  विचार  करने  के  लिए  तैयार  या  इस  संशोधन  पर  विचार  करने  के  लिए

 तयार  तो  सदन  के  सामने  प्रस्ताव  रखता  हूं  कि  इस  विधेयक  पर  विचार  तब  तक  के  लिए

 स्थगित  कर  दिया  जब  तक  कि  इस  बारे  में  दूसरा  विधेयक  न  लाया  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  wa  तो  वह  श्राप  से  श्राइवासन  चाहते  हैं  ।

 श्री  Ho  ला०  द्विवेदी  :  जरगर  वह  मान  लें  कि  वह  इस  को  मान  तो  मैँ  वापस  लेने  के

 लिए  तैयार हूं  ।  वह  प्रचार  चाहते  तो  वह  हो  सकता  है  |

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 तो  फिर  मैँ  हाउस  के  सामने  रखूं
 ?

 थी  Ho  ao  माननीय  मंत्री  कोई  एलोवेंस  दें  ।

 दातार  :  म
 कह  चुका  हं

 कि  इस
 मामले

 पर  सावधानी  से  विचार  करते  हैं  ।



 2959 ९६  १८८०  भारतीय  रेलवे  विधेयक

 श्री  स०  ला०  fer दी
 मुझे  इस  बात  पर  विश्वास  नहीं  होत  है  कि  केयरफुल  देखा  जाता  है

 ।

 इसलिए  मैं  चाहता  हूं  कि  इस  पर  वोट  हो  जाये
 ।

 महोदय  :  प्रदान  यह

 कि  व्यवहार  प्रक्रिया  R&og  में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 किया  जाये  व

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 भारतीय  रेलवे  )  विधेयक

 शनी  झूलन  fag
 :  मैँ  प्रस्ताव  करता  हू ं:

 भारतीय  रेलवे  १८९०  में  aaa  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 किया  जाये  ।'

 यह  विधेयक  सरकारी  विधेयक  से  बहुत  पहले  रखा  था  ।  परन्तु  सरकारी  विधेयक  के

 पारित  किये  जान  से  पूर्व  मुझे  पता  लगा  था  कि  मैँ  ने  od  विधयक  में  जो  संशाधन  किये  हैं  वह  इस

 सरकारी  विधेयक  में  किये  जा  रहे  हैँ
 ।

 परन्तु  सरकारी  विधेयक  के  पारित  हो  जाने  के  बाद  मुझे  कुछ

 ऐसा  मालूम  हम्ना
 कि

 मेरे  संशोधन  उसमें  नहीं  हुए  हैं  ।  इसलिए  मैं  are  झपने  विधेयक  को  प्रस्तुत

 कर  रहा हूं  ।

 में  ने  ्  विधेयक  में  एक  नया  अपराध  भारतीय  रेलवे  अधिनियम  में  रखे  जाने  कीਂ  व्यवस्था

 की  है  ।  वह  अपराध  रेलवे  में  माल  को  चुराने  का  है  ।  रेलवे  अधिनियम  में  इस  के  बारे  में  कोई

 उपबन्ध नहीं  है  ।  केवल  भारतीय  दण्ड  संहिता  में  ही  इस  प्रकार  का  उपबन्ध  है  ।  माल के  रेलों

 पर  से  चोरी  हो  जाने  के  कारण  ही  श्राज  रेलवे  की  कम  हो  गई  है  ।  इसके  भ्र ति रिक्त माल  के

 चोरी  जानें  से  रेलों  को  करोड़ों  रुपये  प्रतिकर  के  रूप  में  देने  पड़ते  हैं  ।  इसीलिये  मैने  रेलों  में  माल  चोरो

 होने  को  नया  अपराध  घोषित  कराना  उचित  समझा  कौर  इसके  लिए  कारावास  ale  जुर्माने  की

 सज़ा
 की  व्यवस्था रखी  है  ।  साथ  ही  एक  परन्तुक  भी  रखा  है  जिसके  अनुसार  यदि  चोरी  करने

 वाला  कोई  रेलवे  कमं  चारी  होगा  तो  उसको  कौर  कठोर  दण्ड  दिया  जायेगा  ।

 सभा  जानती  है  रेलवे  की  भ्रष्टाचार  समिति  ने  भी  बताया  है  कि  रेलों  में  चोरी  के
 ८०

 प्रतिशत  मामलों  से  रेलवे  ए ि कमचार  हीं  सम्बन्धित  रहते  हैं  ।  इसीलिए  हमें  सावधानी  से  इस  मामले

 पर  विचार करना  चाहिए  ।  म  आशा  करता  हूं  कि  रेलवे  मंत्री  इसके  सम्बन्ध  में  उपयुक्त  उपबन्ध

 रखेंगे  अथवा  मेरा  विधेयक  स्वीकार  कर  लेंगे  |

 दूसरी  बात  मैंने  बिना  टिकट  यात्रा  करने  के  सम्बन्ध  में  रखी  है  ।  हाल  में  ही  पारित  विधेयक

 में  इसके  लिए  जो  दण्ड  व्यवस्था  रखी  है  वह  बड़ी  उदार  है  ।  इसको  कठोर  बनाया  जाना  चाहिए
 ।

 राज  बिना  टिकट  यात्रा  करने  की  भावना  जनता  में  बहुत  बढ़ती  जा  रही  है  ऐसा  सरकार  ने  स्वीकार

 किया है  ।  इसके  भ्र ति रिक्त  रेलों  से  जो  प्रतिवेदन  मिलते  हैं  उन  से  भी  पता  लग  जाता  है
 कि

 बिना

 टिकट  यात्रा  करने  वालों  की  संख्या  बढ़  रही  है  क्योंकि  मैंने  भी  एक  रेलवे  मजिस्ट्रेट से  पूछा  था
 जिसने

 बताया  कि  बिना  टिकट  की  यात्रा  से  सरकार  को  उसके  क्षेत्र  से  ही  १०००  €पय  प्रतिदिन की  हानि  हो

 रही
 थी

 |  ag  स्वयं  रोज  बिना  टिकट  लोगों  को  पकड़  कर  इतनी  राशि  उन
 से  उगा  देता

 लिए

 f  मूल  wast  में
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 दिनांक  €  PRUE HY Fo की  जी०  एस०  करार  संख्या

 RSE |

 दिनांक  2e4US HY की  जी०  एस०  आर०  संख्या

 Reo  |



 दैनिक  संक्षे

 पर  रखे  गये  )

 विषय  qe

 दिनांक  €  PEEVE  की  जी०  एस०  कार  संख्या

 २९१,  जिसमें चावल  तथा  घान  मूल्य

 ऋण  2exe fear gare दिया  उताह  |

 दिनांक  १०  2EXE DT FTO की  जी  ०  एस०  ग्राम  संख्या

 REX,  जिसमें  उत्तर  प्रदेश  खाद्यान्न  पर  लाने

 ले  जाने  पर प्रतिबन्ध  )  gee fear gare | दिया  हुमा  है  |

 विधेयक  पर
 राय--सभा-पटल

 पर  रखी  गयी .  ३७२३९

 दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  )  विधेयक पर  प्राप्त  रायों के  पत्र  संख्या  ४

 की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखी  गयी  ।

 मंत्री  द्वारा  वक्तव्य  ३७३९.

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राज  बहादुर  )  ने  जहाज

 के  दूसरे  कारखाने  के  स्थान  के  बारे  में  दिनांक  १२  PELE  को  तारांकित

 संख्या  ११४७  पर  श्री  सतीश  चन्द्र  सामन्त  द्वारा  पूछें  गये  एक  भ्रनुपुरक  प्रश्न
 के

 उत्तर  को  शुद्ध  करने  के  लिये  एक  वक्तव्य  दिया  |

 श्रन दानों च्  को  मांगें  २७३६-६५

 गह-कायें  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों  पर  भ्रम्रेतर  चर्चा  समाप्त  हुई  |

 मांगें  स्वीकृत  हुईं  ।  भि

 सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  का  प्रतिवेदन

 स्वीकृत  e  e  रे७  ६५

 अ्रड़तीसवां  प्रतिवेदन  स्वीकृत  gar  ।

 सदस्यों  के  विधेयक--पुरःस्थापित  के  9%  ६-६७

 (१)  श्री
 हेम  राज  का  लोक-प्रतिनिधित्व )  १९५९

 ७३  का  संशोधन )  ।

 (२)  श्री  राम  शंकर  लाल  का  वस्तु  मूल्य  उल्लेख  PERE

 (२)  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त  का  gd  तथा  घार्मिक  न्यास
 )

 १९५९ 1  २ पौर
 ४

 का  तथा  नई
 ७  क  शौर  ७  ख  का  रखा

 atepe’  an
 (¥)  श्री झूलन सिंह  का  खाद्यान्नों  का  मू  तय-ना  {  रण  LENE |



 दैनिक  पक्ष  Rody

 दे  े विधेयक  पर  wa  जानने  के  लिये  समय  का  बढ़ाया  जाना

 सिक्ख  गुरुद्वारा  विधेयक  पर  राय  जानने  का  समय  ३०  2eus  तक

 गेर-सरकारी  सदस्य  के  विधेयक  पर  वाद-विवाद--स्थणगित  JV GZV—$ FE

 श्री  उन  पटनायक  ने  भारतीय  आग्नेयास्त्र  विधेयक  को  एक  प्रवर  समिति

 को  सौंपने के  लिए  ६  १९४५९  को  स्वयं  प्रस्तुत  किये  गये  प्रस्ताव  पर  भ्र पना

 भाषण  समाप्त  किया  |  उसके  बाद  श्री  स०  बरू ०  सामन्त  ने  प्रस्ताव  किया  कि

 यक  पर  वाद  विवाद  अनिश्चित  काल  के  लिए  स्थगित  कर  दिया  जाये  ।  प्रस्ताव

 स्वीकृत  gar  शौर  विधेयक  परवाह-विवाद स्थगित  gar  |

 सदस्य  का  विघेयक--श्रस्वोकृत

 श्री  म०  ato  द्विवेदी  ने  प्रस्ताव  किया  कि  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता

 धन  ८७ख
 का  हटाया  पर

 विचार
 किया  जायें

 ।  प्रस्ताव

 अस्वीकृत

 गेर-सरकारी  सदस्य  का  विचाराधीन  ३७८७-८५

 श्री  झूलन  सिंह  ने  प्रस्ताव  किया  कि  भारतीय  रेलवे

 १९५७  धारा
 CEH

 का  रखा  जाना  तथा  धारा  ११३,  ११८  प्रथम

 सूची  का  संशोधन )  पर
 विचार

 किया  जाये
 ।

 चर्चा  समाप्त नहीं  हुई  ।

 २३  2euE  /  २  १८८१  के  लिये


